


सत्साहित्य-प्रकाशन 


मारतीय संयोजन में 
समाजवादु 


*+लोकतंत्री समाजवाद की कल्पना तथा प्रगति का विवेचन--.. 


श्रीमन्‍नारायण 


थी हरि मौड़ग माल क्ीय 
६३, [६४दु९ 6; नी ६फेंडेयी 
डश[ बहस 


भूमिका 
जवाहरलाल नेहरू 


१६६६ 
सस्ता साहित्य मंडल, नहे दिल्‍ली 


प्रकाशक 
मसातंण्ड उपाध्याय, 

मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल, 
नई दिल्‍ली 





पहली बार : १६६६ 
मूल्य' 
. साढ़े तीव रुपये 








झुद्गक 
. उद्योगश्गाला प्रेस, 
दिल्ली 


प्रकाठाकीय 


कांग्रेस तथा भारत-सरकार ने अनेक अवसरों पर घोषणा की है कि 
उसका उद्देश्य देश में समाजवाद की स्थापना करना है। समाजवाद 
क्या है, और उसकी स्थापता किस प्रकार हो सकती है, थे बड़े महत्व 
के प्रश्व हैं । इस संबंध में हमारे प्रमुख नेताओं ने समय-समय पर चर्चा 
की है, लेकिन कुल मिलाकर उसका स्पष्ठ चित्र किसी ने भी प्रस्तुत नहीं .. 
किया । के | 

यह पुस्तक इस दिशा की एक मूल्यवात कृति है । इसके लेखक 
गांधीवादी संयोजन के प्रमुख अध्येता और व्याख्याता हैं। उन्होंने उस 
दृष्ठि से समाजवाद के बारे में विचार किया है और इस पुस्तक में बताया 
है कि समाजवादक्या है, उसके मूल उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति . 
के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अबतक क्या प्रगति हुई है और अभी आगे 
क्या करने को शेष है । पुस्तक विचार-प्रेरक है और ज्ञानवर्धक भी । 

हिंदी के पाठंक इस पुस्तक के लेखक से भल्री-भांति परिचित हैं । 
उत्तकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । 'मण्डल' से कुछ समय पूर्व हमने 
गांधीद्वादी संयोजन के सिद्धांत पुस्तक निकाली थी, जिसका सभी क्षेत्रों 
में स्वागत हुआ था | ह । 

यह पुस्तक मूल अंग्रेजी में 'सोशलिज्म इन इंडियन प्लानिंग! के नाम 
से निकली है । इसका हिंन्दी रूपान्तर श्री शोभालाल गुप्त ने किया है । . 

हमें विश्वास है कि देश के तव-तिर्माण में रुचि रखतेवाले पाठक 
इस पुस्तक को अवश्य पढ़ेंगे और इसके विचारों से लाभान्वित होंगे । 


“-संत्री: 


दो शब्द 


समाजवाद की कल्पना की विभिन्‍न विचारकों ने विभिन्‍न प्रकार से 
व्याख्या की है । एशिया और अफ्रीका के हाल में स्वतंत्र हुए करीब- 
करीब सभी देशों ते समाजवाद को अपना राजनैतिक लक्ष्य स्वीकार 
किया है, भले ही वे उसका अलग-अलग मतलब मिकालते हैं। भारत ने 
भी संसदीय लोकतंत्र के आधु#छपर समाजवादी ढंग की समाज-व्यवस्था 
कायम करने का फैसला दिया है। इस पुस्तक में मैंने भारतीय संविधान, 
पंचवर्षीय योजनाओं और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री नेहुरू के भाषणों और 
लेखों में जिस प्रकार के समाजवाद की कल्पना की गईं है, उसकी लगभग 
ठीक-ठीक तस्वीर सामने रखने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं 
कि भारत में जेसी समाजवादी लोकतंत्री समाज-व्यवस्था कायम करने 
का विचार है, उसकी रूपरेखा और बुनियादी उद्देश्यों के बारे में अमेक 

ग़लतफहमियों को दूर करने में यह पुस्तक मदद देगी । 
मैं अपने स्वर्गीय वेता नेहरूजी का बहुत ही आभारी हूं कि जिन्होंने 
इस पुस्तक की छोटी-सी भूमिका लिखने के लिए समय निकाला | 
समाजवाद और भारतीय आयोजन के बारे में यह उनके नेर्चित 
विचारों की आखिरी अभिव्यक्ति है। उनका यह कथन कितना अर्थ 
भरा है कि “हमारा असली मकसद इन्सान को अच्छा इन्सान बताना 
और यह देखना है कि इन्सान का असली धर्म क्‍या है ?” मेरी हादिक 
इच्छा है कि जवाहरलाल नेहरू की यह कल्वता- भारत के नियोजित" 
आथिक विकास के बारे में आनेवाली अनेक दश्चाब्दियों तक हमारे 

' प्रयत्नों का मार्ग-बर्शन करे । 

“अ्रीमन्‍्नारायण' 


भूमिका 


जो लोग भारत के विकास, समाजवाद और भारतीय-आयौजन में 
दिलचस्पी रखतें हैं, उन सबसे मैं इस छोटी-सी पुस्तक को पढ़ने का. ' 
अनुरोध करता हूं। मैंने यह पुस्तक सारी-की-सारी नहीं पढ़ी है, फिर भी 
मैं यह महसूस करता हूं कि यह उपयोगी पुस्तक है और लोगों को. 
हमारी समस्याओं पर व्यापक दृष्टि से क#ज्वार करने में मददगार होगी। 

समाजवाद एक अस्पष्ट शब्द बन गया है और उसके तरह-तरह के 
मतलब तिकाले जाते हैं । आज की दुनिया में जब रफ्तार तेज है. और 
'तकनीकी ज्ञात की भारी प्रगति हुई है, यह जाहिर है कि खुद समाजवाद 


की कल्पना में फेर-बदल हुआ है, फिर भी उसके बुनियादी सिद्धांत तो... 


'कायम हैं। भारत में हमारे लिए यह जरूरी है कि हम मौजूदा तकनीकी 
तरीकों से फायदा उठावें और खेती तथा उद्योगों की पैदावार बढ़ावें । 
कितु ऐसा करते वक्त हमको अपना,असली मकसद नहीं भूलना चाहिए. 
कि इन्सान का धर्म क्‍या है और उसे कंसे अच्छा इन्सान बताया जा 
सकता है । 

यह तीसरी योजना का आखिरी दौर है और योजना-भायोग ने 
चौथी योजना पर विचार करना शुरू कर दिया है । यह उम्मीद की.- 
जाती है कि पांचवीं योजता के अखीर तक हम बहुत तरह से स्वावलंबी 
हो जायंगें और हमारी तरक्की बाहरी मदद पर इतना निर्भर नंहीं 
करेगी । यह बात इस पर निर्भर करेगा कि हम पुरानी पंगडंडियों को 
(कितना छोड़ पाते हैं और इस जमाने के पैदावार के तरीकों को 
कहां तक अपनाते हैं । 


कुछ लोग सोचते हैं कि आजादी मिलने के बाद हमारी तरक्की 
' थीमी रंही है। मेरे खयाल से यह सही नहीं है । अगर हम भारत और 


जी 


उसके रहनेवालों की प्रष्ठुधुमि और देश के सामाजिक गठन को बदलते 
की जरूरत पर ग्ौर करें तो मेरा खयाल है कि हमने काफी ठोस तरक्की 
की है | उसमें भविष्य की नींव पड़ चुकी है और यह लोकतंत्र के आधार 
पर हुआ है । भविष्य में भूतकाल के मुकाबले तरक्की की रफ्तार और 
भी तेज होनी चाहिए । ह॒ 

इस पुस्तक के कई पाठक, हो सकता है, कि उसकी बहुत-सी बातों 
से सहमंत न हों । यह महत्व की बात नहीं है । असली मुद्दा यह है कि 
हम सारी तस्वीर पर पूरी नद्ु&-डालें और लोकतंत्री समाजवाद के 
आदर्श को अंपने सामने रखें'। यह पुस्तक पाठकों को ऐसा करने में मदद 
देगी । मैं उनसे यह पुस्तक पढ़ने की सिफारिश करता हूं। 


सकिट हाउस, 
देहरादुन 
२४ मई, १६६४ 
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- समाजवाद की कल्पना 


समाजवाद' शब्द की व्याख्या ट्वेभिन्‍न्त विचारकों और श्षमूहों ने 
अलग-अलग रूपोंमें की है | वास्तव में सैज्ञाजवाद की वकालत करते- 
वालों कीं संख्या बहुत बड़ी है और इस विषय का साहित्य इतना सुंदर 
और विविध है. कि समाजवाद का ठीक-ठीक अर्थ बता सकना कठित 
है । जैसा कि प्रोफेसर जोड ने कहा है, “संक्षेप में, समांजवाद एक ऐसा 
:टोप है, जिसका रूप ही लोप हो गया है, कारण हर कोई उसे पहनता है ।' 

हम सर टॉमस मोर के आदर्श समाजवाद', इंन्कास के 'धार्मिक 
समाजवाद' कॉनन किंगसले और रेवरेण्ड मॉरिस के 'ईसाई समाजवाद' 
'काले माक्स के “वैज्ञानिक समाजवाद' और सिडनी तथा बिएद्विरस 
'बेब के वैधानिक समाजवाद' के विषय में साहित्य पढ़ते हैं। कितु बुनि-- 
'यादी तौर पर सम्ताजवाद की कल्पना जॉन स्टुअर्ट सिल द्वारा प्रति- 
'पादित” व्यक्तिवादी दर्शन की कुछ अर्थों में एक प्रतिक्रिया ही है। मिल 
'का कहता था कि “राज्य को लोगों को उस समय तक अकेला छोड़ देना 
आाहिए जबतक किये लोग दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं. 
'करते ै।” बेन्थम का मानता-था कि हरेक आदमी अपने हितों की देख- 
'भाल स्वयं कर सकता है और यह कि. “सभी व्यक्तियों की आवश्यंकताओं 
'की पूर्ति सारे समाज की भलाई के साथ जुड़ी हुई है | समाजवादी 
विचारक यद्यपि अनेक महत्वपूर्ण बातों में एक दूसरे से असहमत हैं, 
'तथापि उन्होंने सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्तिवादी हृष्लिकोण का ... 
'उप्र विरोध किया कौर न्‍्यायोचित व्यवस्थां कायम करने के अनेक उपाय 
नसुभाये हैं. । । | ५ 


१० भारतीय संथोजन में समांजबाद 


सैंट साइमन विशाल संगठन और योजत्ता में दृढ़ विश्वास रखते थे ॥ 
उनको आशा थी कि विज्ञान और तकनीकी श्ञास्त्र का पुरा उपयोग कर 
के समाज के कल्याण के लिए समाजवादी संगठन की स्थापना की जा 
सकती है । सैंट साइमन की मान्यताओं की तुलना में चाह्स फूरिये 
की यह दृढ़ मान्यता थी कि केवल कृृषि-प्रधान सामाजिक संगठन के 
हारा उत्तम जीवन! का सपना साकार हो सकता है। रॉबर्ट ओवेन ने 
कारंखानों की प्रणाली और उससे उत्पन्त होनेवाली गंदी बस्तियों 
की भीषणताओं के विरुद्ध विद्रोह किया और 'सहकारी बस्तियों' के रूप 
में कृषि और उद्योग दोनों के संतुलित विकास की हिमायत की है । लुई 
ब्ला का ख्याल था कि आम मताधिकार द्वारा राज्य प्रगति और 
कल्याण का साधन बन सकता है । उन्हें आशा थी कि “औद्योगिक प्रद्॒त्ति 
और क्रृषि में मेल बिठाया जा सकता है |” फर्डिनेण्ड लासाल चाहते थे 
कि मजदूर शोषण का अंत करने के लिए अपता उत्पादन स्वयं करें । 
सिसमॉण्डी चाहते थे कि उत्पादक साधनों के क्षेत्र में वास्तविक उप- 
-भोक्‍ताओं के मध्य संपत्ति का व्यापक वितरण हो और राज्य छोटे 
उत्पादकों और किसान भृस्वामियों के हित में आर्थिक परिस्थितियों का: 
नियमन करे। प्रूढ़ों का हृढ़ विश्वास था कि 'क्षेत्रीयता' के सिद्धांतों 
के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना की जा सकती है, जहां 
छोटे-छोटे समूह आशिक प्रद्वत्तियों को चलाते हैं । 


व्यक्ति और राज्य 


जहां अनेक सामाजिक और राजनीतिक विचारकों ने सुख और सम्रद्धि 
की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और छोटे समूहों की स्वतंत्रता की हिमायत 
की है, वहां हॉव्स ने राज्य को 'लोगों की बफादारी का एकमात्र केंद्र! 
बनाने की कोशिश की है । रूसो ने कहा है कि जहां प्रत्येक नागरिक को' 
अपने तमाम साथी नागरिकों से पूर्णतया स्वतंत्र होता चाहिए, वहां उसे' 
स्वयं (पूर्णतया राज्य के आधीन” होना चाहिए। यह राज्य के सबंग्राही" 
प्रभुत्व॑ का ही नतीजा था कि फ्रांस की राज्यक्रांति का जन्म हुआ | बाद में" 
कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त भूल्य' के आधार पर अपने साम्यवाद के दर्शन" 


समाजवाद की कल्पना... पृ 


का प्रतिपादत किया। उन्हें हीगल की विचारधारा से पथ-प्रदर्शन 
मिला, जो यह मानते थे कि विकास की हर मंजिल विरोधी तत्वों के 
संघर्ष के फलस्वरूप सिद्ध होती है और अंत में उनमें समन्वय होता है। 
बर्ग-संघर्ष' का यह बुनियादी दर्शन ही आधुनिक साम्यंवाद का सार- 
तत्व है । माक्स ने ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें “विकासशील 
सामाजिक शक्तियां अनेक संकटों के भीतर से विकसित और परिपक्व 
होती हैं और अंत में संकट चरम-सीमा को पहुंच जाता है और भारी: 
विनाश और उथल-पुथल के भीतर से नई समाज-व्यवस्था का जन्म 
होता . है ।” उन्होंने अन्य प्रकार दी शक्तियों के विपरीत आ्थिक 
शक्तियों पर बहुत अधिक जोर दिया हैं । 

न्स्ठाइन 'संशोधनवाद' के जनक माने जाते हैं। तरह चाहते थे कि' 
समाजवाद क्रांतिकारी नहीं, (विकासशील' होना चाहिए | समाजवादी . 
दर्शन के इस पहलू का इंग्लैंड के फेबियत लोगों ने अधिक पूरी तरह 
विकास किया । उन्होंने 'ऋमिकवांद' के सिद्धांत की पुष्ठि की । वेब- 
बंधुओं ने कहा कि “अतिवार्य सामाजिक न्यूनतम स्तर और साधनों के 
सामाजिक नियंत्रण द्वारा, जिसमें उत्तरोत्तर करारोपण का तरीका भी 
शामिल है, गरीबी का अंत किया जाय ।” जाज बर्नाडे ज्ञॉ का यह सुहढ़ 
विश्वास था कि आय की समानता के जरिये समाजवाद की स्थापना 
की जू सकती है। श्री शा कहते हैं कि 'अवसर की समानता असंभव 
है । “समाजवाद: का अर्थ है आय की समानता, और कुछ नहीं, अन्य 
बातें केवल उसकी अवस्थाएं अथवा उसके परिणाम हैं ।' 


समाजवाद के प्रकार 


समाजवाद के और भी अनेक प्रकार हैं, जिनकी विभिन्‍न व्यक्तियों, 
समूहों और राष्ट्रों ने हिमायत की है। 'संघीय समाजबाद' व्यावसायिक लोक< 
तंत्र पर आधारित है, जिसमें श्रमिक मजदूर-संघों के द्वारा उद्योग-प्रबंध 
का प्रभावशाली रूप में संचालन करते हैं । जहां संघीय समाजवादी: 
मजदूरों के शांतिमय संगठनों में विश्वास करते हैं, वहां उम्र संगठनवादी 
(सिडिकेलिस्ट) आम हड़ताल के द्वारा. हिंसक और क्रांतिकारी 


चर भारतीथ संयोजन में समाजवाद 


तरीकों की हिधायत करते हैं। प्रिंस क्रेपॉटकिन जैसे अराजकतावादी 
शासन-रहित स्वतंत्र समाज' की कहपना करते हैं, जिसमें कानून के 
अनुसरण अथवा किसी सत्ता की आज्ञा के द्वारा नहीं, बल्कि विभिन्‍न 
समूहों के मध्य स्वीकृत स्वतंत्र समभौतों' के द्वारा शांति स्थापित की 
जाती है | हमारे अपने जमाने में, हमने हिदलर के 'राष्ट्रीय समाजवाद' 
अथवा नाजीवाद और मुसोलिनी के 'निगम-राज्य' अथवा फासिस्टबाद के 
बारे में पढ़ा है। हमने इण्डोनेसिया के राष्ट्रपति श्री सुकर्ण के “इच्डो- 
नेस्तियाई समाजवाद के विषय में भी पढ़ा है, जो “निर्देशित लोकतंत्र' में 
विश्वास करते हैं और यह मम्नते हैं कि तमाम एशियाई समस्याएं 
पश्चिमी विधियों के द्वारा ही नहीं की जा सकतीं ।” इण्डोलेसिया के 
आजीवन राष्ट्रपति नियुक्त किये जाने के शीघ्र बाद ही डा० सुकर्ण ने 
वचन दिया कि वह देश को 'ऐसा आदर्श समाजवादी राष्ट्र बनाने की 
चेष्ा करेंगे, जो सामाजिक और आर्थिक वर्ग-विषमताओं कौस माप्त करने 
का आश्वासन देता है ।” राष्ट्रपति नासिर ने अपने हितकारी नेतृत्व में 
अरब त्तमूने का समाजवाद विकसित किया है । हाल में स्वतंत्र हुए 
अफ्रीकी देश एक नई किस्म के 'अफ्रीकी समाजवाद' की रचना कर रहे 
हैं । घाना के डा० कवामे एन्क्रमा 'प्रगति के समाजवादी पथ पर अग्न- 
सर होकर चाहते हैं कि सब लोगों के लिए “यथासंभव उच्चतम स्तर 
'पप्र पूरा रोजगार, अच्छे मकान तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रगति 
के लिए समान अवसर सुलभ हों ।' टांगानिका के राष्ट्रपति श्री न्येरेरे की 
समाजवाद की व्याख्या यह है कि वह 'एक मानसिक टृष्लिकोण' है, “किसी 
निर्धारित राजनीतिक ढांचे का कठोर अनुसरण नहीं ।” उनके अनुसार 
अफ्रीकी समाजवाद की नींव और उद्देश्य 'कुटूंब का विस्तार है, जिसमें 
अंततः: सारे मानव-समाज का समावेश होगा ।” स्वतंत्र अल्जीरिया के. 
भूतपूर्व शष्ट्रपति . श्री अहमद बेग बेल्ला ने कहा था कि “संमाजवाद 
मुख्यतः विशेषाधिकारों को समाप्त. करता चाहता है।” 


समाजवाद की कल्पना पक 


झानव का भाई-चारा' 


यद्यपि समाजवाद की कल्पना के विषय में विभिन्‍न व्यक्तियों, 
समूहों और राष्ट्रों के विभिन्‍न विचार रहे है, कितु कम-ज्यादा 
सभी का यह खयाल रहा है कि समाजवादी समाज को “मानव भाई- 
चारे' की स्थापंता करती चाहिए और उसका यह विश्वास है कि 
प्रत्येक मनुष्य को सुख और जीवन को मूल्य प्रदात करनेवाले साधन 
प्राप्त करने का समान अधिकार है।' जॉन स्ट्रेची ने लोकतंत्री समाजवाद 
के ध्येय को 'सामाजिक उद्देश्यों" से संबंधित विभिन्‍न प्रश्नों में निहित 
श्रद्धा का कार्य! कहा है । प्रोफेसर पीऋ समाजवाद को 'एक छोटे 
शासनकर्त्ता गुट! के लाभ के लिए नहीं, बल्कि 'सारे समाज के हित की 
योजना” कहते हैं। समाज का यह उद्देश्य भी बताया गया है कि बह 
मानव हृष्टिकोण और संबंधों में परिवर्तत द्वारा आशिक संघर्ष की 
समाप्ति' करना चाहता है ।' श्री जयप्रकाशनारायण कहते हैं कि “जीवन 
का समाजवादी तरीका आम लोगों के परिश्रम से उत्पत्न अच्छी वस्तुओं 
की मिलकर उपभोग करने का एक तरीका है |” नेहरूजी की राय थी 
कि. समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का अर्थ 'सार्वजनिक हित में 
नियंत्रित उत्पादन और वितरण' होगा । महात्मा गांधी ने सर्वोदिय -का 
आंदर्श प्रस्तुत किया, जो समाज के सभी वर्गो--विशेषकर सभाज के 
निम्नवभ और दरिद्रतम वर्गो--के भौतिक और नैतिक दोनों हित सिद्ध 
करना चाहता है। | 

भारत में राष्ट्रीय नेताओं ने आधुनिक विचारधाराओं और प्राचीन 
परंपराओं के आधार पर समाजवाद की. कल्पना का विकास किया है । 
अगले अध्याय में भारतोय संविधान और पंचबवर्षीय योजनाओं में 
समाविष्ठ समाजवाद की सामान्य रूपरेखा देने की कोशिश की जायगी । 


मारतीय आयोजन में समाजवाद 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ने जब से अपने आवड़ी-अधिवेशन में, 
जनवरी १६५४ में, 'समार्ह्वादी ढंग के समाज' का. प्रस्ताव स्वीकार 
किया है, तभी से आयोजित आथिक विकास के द्वारा इस देश में समाज- 
बादी लोकतंत्र का लक्ष्य हांसिल करने की सच्ची अभिलाषा रही है । 
वास्तव में 'समाजवादी ढंग” शब्द का सबसे पहले भारतीय संसद द्वारा 
सन्‌ १६५४ में स्वीकृत एक गैर-सरकारी प्रस्तावमें प्रयोग किया गया था। 
अंद्यपि इससे पहले कांग्रेस ने 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर 
भी बुनियादी अधिकारों संबंधी सुप्रसिद्ध प्रस्ताव में समाजवाद की 
मोटी बातों का उल्लेख हुआ था । यह प्रस्ताव सन्‌ १९३१ के कराची- 
अधिवेशन में स्वयं महात्मा गांधी ने पेश किया था । उसमें यह स्पष्न 
कहा गया था कि “आम जनता के शोषण काअंत करने के लिए 
राजनीतिक स्वतंत्रता में करोड़ों क्षुधा-पीड़ित व्यक्षिययों की बास्त- 
विक आशिक स्वतंत्रता का भी समावेश होना चाहिए ।” कांग्रेस ने सन्‌ 
१६३६८ में श्रीं जवाहरलाल नेहरू. की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय. आयो- 
जन समिति भी नियुक्त की थी | इस समिति ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
'को समाजवादी मोड़ देने का मंसबिदा तैयार करने की हृष्लि से महत्वपूर्ण 
काम किया । आर्थिक कार्यक्रम समिति की' रिपोर्ट दिसम्बर १६४८ में 
कांग्रेस के जयपुर-अधिवेशन में पेश की गई। इस रिपोर्ट में भी स्पष्ट शब्दों 
में कहा गया कि स्वतंत्र भारत का समता-मूलक आधार पर विकास 
होना चाहिए । कांग्रेस की कृषि-व्यवस्था-सुधार समिति-ने प्रोफेसर जे० 
सी० कुमारप्पा की अध्यक्षता में. सन, १६४६ में अपनी रिपोर्ट में 
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“जमींदारी प्रथाओं' को समाप्त करने की मांग की और विभिन्‍न किस्म 
की खेती में विभिन्‍त मात्रा में सहकारिता को अपनाने की' सिफारिश की । 


जाति ओर वर्ग-रहित समाज 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का योजनाबद्ध आथिक विकास 
मुख्यतः भारतीय संविधान के राज्यनीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार 
पर हुआ है। संविधान यह्‌ निर्देश देता है कि “राज्य लोगों के हित के 
लिए यथासंभव ऐसी समाज-व्यवस्था कॉयम- करने और उसे संरक्षण 
देने की कोशिश करेगा, जिसमें राष्ट्रजीवन की सभी संस्थाओं में 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायक्तो महत्व दिया जायगा।' 
उसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को “रोजगार के पर्याप्त साधन 
'पाने का अधिकार होगा ।” और यह कि “समाज के भौतिक साधनों के 
स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण सामान्य हिंत की सर्वोत्तम पूर्ति की 
हष्नि से किया जायगा।” निर्देशक सिद्धांत राज्य को यह. निर्देश भी 
देते हैं कि वह इसका ध्यान रखे कि “आधिक प्रणाली के संचालन के 
'फंलस्वेरखप संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण आम 
हितों के विपरीत न होने पाये ।” 


संविधान में सुरक्षित इन सिद्धांतों ने प्रथम पंचवर्षीय योजरा के 
भ्रकाब्त के समय से ही भारतीय आयोग का पथ-प्रदर्शन किया है । 
दूसरी योजना में कहां गया है कि “समाजवादी ढंग के समाज की दिशा 
में आगे बढ़ने की रूपरेखा निर्धारित करते की सर्वोत्तम कसौटी "निजी 
लाभ' की नहीं, बल्कि 'सामाजिक लाभ' की होनी चाहिए ।” “आर्थिक 
विकास के लाभ संमांज के अपेक्षाकृत अल्प सुविधा -भोगी वर्ग को अधिक- 
से-अधिक मात्रा में मिलने चाहिए और आय, संपत्ति और आर्थिक 
छाक्ति के केंद्रीयकरण में उत्तरोत्तर कभी होनी चाहिए ।'' तीसरी योजना' 
का लक्ष्य जाति, वर्ग अथवा सुविधा-भोगी वर्ग-रहित समाज की स्थापना 
करना है, जो “समाज के हरेक वर्ग और देश के सभी भागों को विकास 
करने और राष्ट्रीय उत्कर्ष में योग देने का पूरा अवसर देगा |” 


१६ भारतीय संयोजन में समाजवाद 


समाजवाद साम्यवाद नहीं है 


भारतीय आयोजन में कल्पित समाजवादी समाज की विस्तुत रूप- 
रेखा देने का प्रयास करने के पहले नकारात्मक रूप में यह बताता वांछ-: 
तीय होगा कि समाजवाद क्या नहीं है। प्रथम, बिना किसी संदेह के 
यह स्पष्ट समझ लेता चाहिए कि भारत में समाजवाद बहू साम्यवाद' 
नहीं है, जिस पर रूस, चीन और पूर्वी यूरोप के देशों में अमल किया जा 
रहा है। इस देश के कुछ पढ़े-लिखे लोग यह मानने की भूल करते हैं 
कि नियोजित विकास साम्यवादी ढंग के समाजवाद की दिल्ला में आगे 
खिसकना है । यह सर्वथा गत खयाल है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री नेहरू 
ने बार-बार यह कहा है कि कार्ल माकसे द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद के 
सिद्धांत आज की गतिशील दुनिया के उपयुक्त नहीं हैं । नेहरूजी ने 
लिखा है, “माव्सवादी अर्थशास्त्र अनेक तरह से पुराना पड़ गया है” 
और निद्चत रूप से उसमे 'हिसक मार्ग के साथ” अपना रिछ्ता जोड़ 
लिया है। “बह समम्का-बुकाकर अथवा शांतिमय लोकतंत्री दबाव डाल 
कर परिवर्तत नहीं लाना चाहता, बल्कि बल प्रयोग द्वारा और चस्तुतः 
विनाश और उन्मूलन के द्वारा परिवर्तन लाना चाहता है ।” ब्राजील के 
एक साप्ताहिक समाचार-पत्र में अपने एक लेख में नेहरूजी ने अत्यंत' 
कड़े शब्दों में हिसक दृष्तलिकोण की निदा की थी । उन्होंने लिखा, “मैं 
इस तरीके को संबंथा साम्राज्यवादी, अबुद्धिसंगत और असमभ्यतापूर्ण 
मानता हूं, चाहे उसका व्यवहार धार्मिक, आर्थिक सिद्धांत अथवा अन्य 
किसी भी क्षेत्र में कंयों ने किया जाये !/ 
आचार्य वितोबा ने स्पष्ठ रूप में कहा है कि सर्वोदिय' की गांधीयादी' 
विचारधारा 'हिसारहित साम्यवाद' नहीं है । वह कहते हैं, “असलियत 
यह है ये दो विचारधाराएं एक-दूसरे के साथ नहीं मिल सकतीं, उनके 
बीच बुनियादी अंतर है ।” 


साधन शुद्धि 
गांधीजी ने उच्च उद्देश्यों की सिद्धि के लिए साधनों की शुद्धता परः 
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बहुत जोर दिया था और कहा था, “भले ही रूस ने अतेक सफलताएं 
हासिल की हों, कितु उसका कार्य टिकेगा नहीं, जबतक कि उसके 
साधन भी शुद्ध नही होंगे ।” इसलिए उनका मानना था कि साम्यवाद 
भारतीय राष्ट्र की प्रतिमा के अनुकुल नहीं है। उन्होंने साफ-साफ कहा' है 
कि 'साम्यवाद इस देश की भृमि में फूलि-फलेगा नहीं ।” गांधीजी ने कहा 
है, “समाजवाद रफटिक के समान पवित्र है और इसलिए उसे प्राप्त करने 
के लिए स्फठिक के समान ही शुद्ध साधन चाहिए।” विश्व बैंक के भूतपूर्व 
अध्यक्ष श्री यूजेन ब्लेंक ने भी जोर दिया है कि “आथिक विकास की 
प्राप्ति के साधन स्वतः विकास जितने ही महत्वपूर्ण हैं ।” नेहरूजी का 
यह यकीत था कि “कालांतर में लोकतंक्री और शांतिमय तंरीका 
समय की टहृ॒ष्लमि से अधिक सफल होता है और अंतिम परिणाम की हृष्नि 
से तो कहीं अधिक सफल होता है ।” इसलिए भारत की लोकतंत्री जीवन 
के आदर्शों और शांतिमय तरीकों में गहरी निष्ठा है। वास्तव में आधु- 
निक जगत में वह सबसे बड़ा लोकतंत्र है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा. में उसे' 
गहरी श्रद्धा है और यह प्रइन ही पैदा नहीं हो सकता कि वह तानाशाही 
की ओर खिसकेगा । 


भुक्‍त उद्योग नहीं 


दूसरे, हमारे दिमाग में यह दर्पण के समान स्पष्ठ होना चाहिए कि 
भारतीप आयोजन में संगाजवाद को अर्थ “निजी लाभ' और 'मुक्त उद्योग. 
पर आधारित अर्थ-व्यवस्था नहीं हो सकता । पश्चिम के कुछ अत्यधिक 
विकसित देशों में पूंजीवाद राजकीय अहस्तक्षेप के सिद्धांतों से. काफी 
हट चुका है और अमरीका, ब्रिटेन, जमंनी और जापात की आधुनिक 
अर्थ-व्यवस्थाओं में समाजवाद का काफी मिश्रण हुआ है ।! ब्रिट्शि- 
व्यवसामियों का यह विश्वास निब॑ल पड़ रहा है कि “मुक्त उद्योग अपनी 
औद्योगिक समस्याओं को हल कर सकेगा ।” जैसा कि. श्री आर्थर लुइंस - 
ने कहा है, “केवल पागलपन की सीमा पर रहनेवालों के अलावा और... 
कोई आशिक लक्षेत्र में राजकीय अहस्तक्षेप की बात में विश्वास नहीं 
करता ।” विदेशी मामलों की पत्रिका में (जुलाई, १६५८: में) प्रोफेसर. 


प्र भारतीय संयोजन में समाजवाद 


गेलब्रेथ ने लिखा है, “भारत की अर्थ-त््यवस्था पर अमरीका की अथे- 
व्यवस्था की अपेक्षा राजकीय पथ-प्रद्शत और निर्देशन का कम प्रभाव 
है; हमारी कृषि-व्यवस्था पर कहीं अधिक नियंत्रण किया जा सकता है, 
उसपर राज्य का कहीं अधिक व्यापक नियंत्रण है। “कुल मिलाकर 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था कहीं अधिक नियंत्रण- 
क्षम और नियंत्रित है ।” उसी पत्रिका में श्री विलियम लॉकवबुड ने कहा 
है, “जापान कट्टरपंथी नेताओं की अधीनता में भी समाजवाद का जितना 
प्रचार करता है, उससे अधिक उसपर अमल करता है । 

असल में, प्रुक्त-उद्योग की प्रणाली इस गलत मान्यता पर छड़ी 
है कि सभी व्यक्तियों की ्ञावश्यकताओं की तुष्टि सारे समाज के समग्र 
कल्याण के सहृश है । प्रचलित शताब्दि में आथिक विकास का इतिहास 
इंस कपोल-कल्पना का खंडन कर चुका है और उसे प्राणहीन वस्तु की 
भांति म्रत समझ लिया जाना चाहिए। भारत, मध्य मार्ग पर चलता 
हुआ, मुक्त-उद्योग और तानाशाही अर्थतंत्र के दोनों एकांतिक मार्गों से 
बचने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत में आथिक मामलों में 
राजकीय अहस्तक्षेप के सिद्धांत का पुनर्जीवत न केवल अविवेकपूर्ण और 
अ-लोकप्रिय होगा, बल्कि आम जनता के महत्वपूर्ण आथिक हितों के 
लिए नुकसानदेह होगा । 


समग्र राष्ट्रीयकरण नहीं 


शक 


तीसरे, यह भी असंदिग्ध रूप से कहना होगा कि भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था में समाजवाद का अथ्थ समग्र राष्ट्रीयकरण नहीं है । 'औद्यो- 
गिक नीति विषयक प्रस्ताव” कहता है कि कुछ बुनियादी और मूल के 
उद्योगों, जैसे, रक्षा-सामग्री, लोहा और इस्पात, भारी संयंत्र और मशीनरी, 
कोयला, रेल, जहाज-तिर्माण. और खनिजों का. राष्ट्रीयकरण क्रिया 
जायगा। अन्य कुछ उद्योग, जैसे, एल्युमीनियम, भलोह बातुएं, मशीनी- 
ओऔजार, रासायनिक खाद, और नकली रबड़ उद्योग राजकीय और निजी 
क्षेत्रों में चल सकते हैं । इसके अलावा अनेक उपभोकता-उद्योग बच रहते 
हैं, जो राष्ट्रीय. ढांचे के आयोजन की मर्यादा में पृर्णतया निजी क्षेत्र में 
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रहने दिये गए हैं। नेहरुजी ने बार-बार कहा था कि खास महत्व की 
जात है सामाजिक नियंत्रण” न कि संपूर्ण राष्ट्रीयकरण' । दूसरे शब्दों. 
में भारत-सरकार 'विवेकयुक्त समाजीकरण' की तीति पर चलंती रही 
है। जैसा कि प्रोफेसर लुइस ने कहा है, “आशिक जीवन में सरकार के 
सामने समस्या यह है कि बहुत अधिक नियोजन और बंहुत कम नियो- 
जन और बहुत अधिक राष्ट्रीयकरण और बहुत कम राष्ट्रीयकरण के 
मध्य सही रास्ता मालूम करे | 

दूसरे विश्वयुद्ध के समय से ब्रिटेत की आर्थिक नीति इंस बात पर 
जोर देती रही है कि "प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा राजकीय स्वामित्व की 
अपेक्षा निजी उद्योगों पर राज्य को केवल देखभाल का कार्य करना 
चाहिए । आधुनिक जगत में, हमें राज्य के केंद्रित नियंत्रण और समाज 
के हाथों में शक्ति के विकेंद्रीयकरण के बीच संतुलन रखना होगा । 
संक्षेप भें, नियोजन की आवश्यकता है, किसी प्रकार की कठोर व्यवस्था 
की नहीं । श्री एच० एस०क्रासमैल के अनुसार, “उद्योगों पर अत्यधिक 
राजकीय स्वामित्व से राज्य की नौकरशाही के हाथों शक्ति को. ऐसा 


'करद्रीयकरण हो जाता है, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करता 
्ः ॥! 


सुनहरा मध्यस सागे 


भारत योज॑नाबद्ध आथिक विकास के द्वारा मुक्त-उद्योग और नियं- 
भ्रित समाजवाद के. बीच सुतहरा मध्यम मार्ग तलाश करने की कोशिश 
कर रहा है | जहाँ राज्य को गैर जहूरी निजी उद्योगों को हस्तगत 
करने में अपने दुर्लभ साधनों को बर्बाद नहीं करता चाहिए, वहां. 
सरकार के सामने यह रास्ता भी खुला है कि वह विभिन्‍न संसदीय 
कानूनों के मातहत समाज के व्यापक हितों में तिजी उद्योगों का प्रभाव- 
जाली नियंत्रण और त्ियमन करे । कितु यह आवंह्यक है कि “बुनियादी 
और सुरक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण उद्योगों और सावेजनिक उप- 
आयोग की सेवाओं का संचालन राज्य करे ।” यद्यपि गांधीजी “बहु-संख्यक 
“उपभोक्ता उद्योंगों को विक्रेंद्रित ग्रामीण क्षेत्र में रहने देने के पैक्ष में थे, 
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तथापि उनकी राय थी कि मूल उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होना 
चाहिए । 

अगर निजी क्षेत्र के किसी देशी या विदेशी उद्योग का सुरक्षा की 
दृष्टि से राज्य राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझे तो भारत सरकार के लिए 
यह अनिवार्य है कि उसके मालिक को मुनासिब मुआवजा अदा करे। 
लोकसभा में संविधान (चतुर्थ ) संशोधन विधेयक पर बोलते हुए नेहरूजी' 
ने कहा था, “भारत सरकार बिना मुआवजा दिये किसी की संपत्ति 
को हस्तगत नहीं करना चाहती । विदेशी पंजी और विधियोजनों को 
हस्तगत करने की चर्चाओं से मुफे आइचर्य हुआ है । अगर देश विदेशियों 
की संपत्ति के साथ खिलवीड़ करने लगे तो वह दुनिया में बदमाम हो 
जायगा। । 
लोकतंत्री ढांचा 

इसके अलावा, भारत में समाजवाद तानाशाही नियंत्रण के मुकाबले' 
लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है| संविधान के अनुसार, भारत 
'सावंभौम लोकतंत्री गणराज्य” है, जिसे अपने तमाम नागरिकों के लिए 
“सामाजिक, आर्थिक और राजनी तिक न्याय, विचार, अभिव्यक्षित, विश्वास, 
धर्म और पूजा की स्वतंत्रता तथा दर्जे और अवसर की समानता सुलभ 
करनी चाहिए और व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता का आदवा- 
सन देते हुए उनमें हर प्रकार के भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए |” 

- भारत ही दुनिया में शायद एकमात्र देश है, जिसने लोकतंत्री' 
ढांचे के अंतर्गत व्यापक आथिक नियोजन के ढ्वारा समाजवादी समाज 
की स्थापना का प्रयोग शुरू किया है । अमरीका और ब्रिटेव जैसे 
पश्चिमी लोकतंत्रों में राष्ट्रपति रूज़वेल्ट की 'नई नीति” अथवा लाडे' 
बेवरिज द्वारा प्रतिपादित 'सामाणिक्र सुरक्षा की योजना' के रूप में 
हम कह सकते हैं कि आंशिक नियोजन का आश्रय लिया गया है | भारत' 
में समाजवादी और लोकतंत्री' नियोजन का अबतक का अनुभव काफी 
संतोषजनक रहा है. और यह जानकर संतोष होता है. कि यह महत्वपूर्ण" 
प्रयोग एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों के लिए सहायक साबित 
हो रहा है । हक हे ; 
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विकेंद्रीयकरण . 


किंतु यह याद रखना आवश्यक है कि भारत अधिकांश परिचिमी 
देशों में प्रवरतित अत्यधिक केंद्रित ढंग के लोकतंत्र का अनुसरण करने 
का कोई इरादा नहीं रखता । अति प्राचीनकाल से भारत में पंचायती 
#ंग का विकेंद्रित लोकतंत्र प्रचलित रहा है। राजाओं के वंश-के.वंश 
पमभेट गए, एक क्रांति के बाद दूसरी क्रांति हुई, कितु ग्राम-समुदाय 
ज्यों-के-त्यों बने रहे | ग्राम-समाज का संगठन अपने-आप में एक छोटा 
सा प्रथक राज्य बन कर रहा | 'तमाम' क्रांतियों और परिवर्त॑नों के 
बावजूद अन्य किसी कारण की अपेक्षा उसने भारत के लोगों के अस्तित्व 
को कायम रखा है ।!' 


भारतीय लोकतंत्र युग-युगों से समाज के भीतर सामूहिक जीवन 
'पर टिका रहा है, जहां सर्व-सम्मत या करीब-करीबएूसर्व-सम्मत फैसले. 
"किये जाते हैं। जहां भारत ने कम-ज्यादा ब्रिटिश नमूने के संसदीय लोक- 
'तंत्र को अपने संविधान में स्वीकार किया है, वहां निर्देशक सिद्ध॑ति 
राज्य को आदेश देते हैं कि 'ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाय और 
उन्हें ऐसी सत्ता और अधिकार सौंपे जाय॑ जिससे वे शासत का इकाईयों 
के रूप में काम कर संकें ।' इस निर्देशक सिद्धांत की पूर्ति की दृष्टि से 
करीब-कैरीब सभी. राज्य-सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 'लोकतंत्री 
'विकेंद्रीयकरण”' अथवा पंचायती-राज की स्थापना की है, ताकि भारत 
के देह्ातों में बहु-संख्यक ग्राम-समाजों को व्यापक अधिकार और. कततंब्य 
सौंपे जा सकें । प्रशासन के इस साहुसिक विकेंद्रीयकरण को प्राचीन 
व्यवस्था का. पुनर्जीवन अथवा. कबीलावाद नहीं समझा जाना चाहिए, 
बल्कि यह उस समद्ध अनुभव की परिपूर्ति है, जिसे भारत ने सदियों के 
दोरात में प्राप्त किया है | का - 


पदिचम के. अनेक राजनीतिक और सामाजिक विचारकों ने यह 
लत्तीजा निकाला है कि यदि, सामाजिक प्रंदत्ति में मनुष्य की श्रद्धा को 
फिर से जगाता है तो श्री जोड के अनुसार “राज्य के ठुकड़े करके 
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उसके कार्यों का विभाजन करना चाहिए ।” प्रोफेसर कोल लिखते हैं, 
“लोकतंत्र केंद्रीयकरण का विरोधी है; कारण, वह एक ऐसी भावना है, 
जो जहां कहीं सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करने की जरूरत होती है 
बहीं अपने-आपको तत्काल और स्थानीय तौर पर अभिव्यक्त करने की 
स्वतंत्रता चाहती है । अगर उसे किसी एक केंद्रीय धारा में प्रवाहित 
करने की कोशिश की जायगी तो उसकी स्वयं स्फूर्ति नष्ठ हो जायगी' 
और वह अवास्तविक हो जायगी ।” ऑल्डस हक्‍सले भी कहते हैं,,. 
“ग्रेष्ठतर समाज का राजनीतिक रास्ता विकेंद्रीयकरण और उत्तरदायी 
स्वशासन का रास्ता है । “प्रोफेसर लास्‍्की विकेंद्रीयकरण की हिमायत 
करते हैं, कारण “एक केंद्रित राज्य में आज्ञा-पालत क्वचित्‌ ही रचना- 
त्मक होता है, वह यांत्रिक और जड़ हो जाता है ।” श्री लुइस ममफोड 
“खुले क्षेत्र में छोटे, संतुलित समाज कायम करने” की सिफारिश करते हैं, 
क्योंकि ये समाज सच्चे और सशक्त लोकतंत्र के योग्य प्रशिक्षण केंद्र 
होते हैं। तानाश्ाही देशों में भी अनुभव से सिद्ध हुआ है कि केंद्रीय 
करण स्थानीय पहल को कूंठित करता है और सूचनाओं की ईकाइयों 
और केंद्र के मध्य. आदान-प्रदान में अपव्यय होता है । गांधीजी ने 
इसलिए हमेशा यह माता था कि “केंद्र में बीस आदमी इकट्ठी बैठकर 
सच्चे लोकतंत्र को नहीं चला सकते; उसे तो हर गांव के लोगों को 
नीचे से चलाना होगा । श 
कितु यह ध्यानः में रखना होगा कि आधुनिक दूतिया में केंद्रीय- 
करण और विकेंद्रीयकरण के मध्य एकांतिक रुख अपनाना उचित नहीं है। 
हमें अनिवायंत: मध्यम मार्ग खोजना होगा और केंद्रीय पथ-प्रदर्शन और 
निर्देशन के साथ विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों पर विकेंद्रित अमल करना 
होगा।. इसलिए इन दो कल्पनाओं को असंगत नहीं समझा जाना चाहिए। 
बुद्धिमाती की बात यह होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी नीक्षियों 
का निर्माण किया जाय और विस्तुत योजनाओं को स्थानीय स्तर पर 
कार्यानिवितत किया जाय और दोनों में सामंजस्य स्थापित' किया जाय.। 
नियोजन और प्रशासत की इस प्रणाली की तुलना 'एक वट दक्ष से की' 
जा सकती है, जो अपनी शांखाओं को फैला कर जमीन में रोप देता है 
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और उनसे तथा मूल धड़से दोनों--पोषण प्राप्त करता है।' ये शाखराएँ 
जैसे बड़ी होंगी तो उन्तती सरकार को पोषण देनेवाला साधन खड़ा 
होगा । गांवों और जिलों से योजताएं और प्रस्ताव आयंगे, जिनमें क्षेत्र 
से संबंधित पहुल की शक्तियां अधिक स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान होंगी । 


नेतिक और मानवी मूल्य 


अंत में, भारत का समाजवाद केवल भौतिक संग्नद्धि-कल्याण की' 
भाषा में ही विचारनहीं करता; वह जीवन के नैतिक और मानवी मूल्यों 
पर बहुत जोर देता है। तीसरी पंच-बर्षीय योजतां यह सार्थक दावा: 
करती है कि यद्यपि “नियोजन के लिए भौतिक साधनों का विनियोग 
करना होगा, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण मानव' वितियोग है। इंसके लिए 
हर समय नतिक, मानवी और आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देना: होगा, 
जो आर्थिक प्रगति को सार्थक करते हैं ।” प्रोफेसर टोयनंबी कहुते हैं कि 
“मनुष्य के नैतिक साधनों की पर्याप्तता-या अपर्याप्तता से ही इसका निर्णय. 
होगा कि मनुष्य के हाथों में जो व्यापक नई भौतिक शक्ति आई है 
उसका भले के लिए अथवा बुरे के लिए उपयोग होगा ।” वह यह भी 
कहते. हैं कि “भारतीय किसानों के जीवन के भौतिक मानदंडों को ऊंचा 
उठाना कोई भौतिकवादी लक्ष्य नहीं है; उसका. प्रमुख आध्यात्मिक 
महत्वडै, क्योंकि वह आध्यात्मिक प्रद्धत्ति को. संभव बतानेवाली आव- 
श्यक शक्ति है ।” प्रोफेसर मालेतबाँ मानवी और अभौत्तिक आधारों 
को प्रभावशाली बनाने पर जोर देते हैं। श्री कोलित फ्लाक॑ मानते हैं 
कि “आर्थिक विकास के मुख्य तत्व भौतिक अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन और 
पूंजी विनियोग नहीं हैं, बल्कि मुख्य तत्व मानव है ।” 

नेहरूजी ने विज्ञान और तकनीकी शास्त्र के साथ आध्यात्मिकता को 
जोड़ने की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया था । उन्होंने कहा है, 
“आध्यात्मिक दृष्टिकोण आवश्यक और अच्छा है और मैं हमेशा इस विषय 
में गांधीजी से सहमत रहा हूं, शायद कल की बजाय आज पहले से भी ज्यांदा5 
जबकि हमारी यांत्रिक सभ्यता को जिस आध्यात्मिक घून्यता का सामना - 
करना पड़ रहा है, उसका उत्तर पाने की हम जंरूरंत अनुभव करते हैं। 
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वह भागे लिखते हैं, “यह वास्तव में पूर्णतया समन्वित मानव की रचना 
करने की समस्या है” अर्थात्‌ आयोजन और विकास की जो छुद्ध भौतिक 
सशीनरी खड़ी की जा रही है, उसके मुकाबले मानव का निर्माण करने के 
लिए आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति का आश्रय लेने की समस्या है ।” 
डा० श्वहाजर ने कहा है, “यदि नैतिक आधार न हो तो सभ्यता ढह जायगी, 
भले ही अन्य विज्ञाओं में बलवान से बलवान प्रकार की रचनात्मक और 
बौद्धिक शक्तियां काम कर रही हों ।” यही कारण है कि गांधीजी केवल 
जीवन के “उच्चतर मानदंड' के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के 'श्रेष्ठतर 
मानदंड' के लिए योजना बनाना चाहते थे। सबसे अधिक भर्थों में अब 
आधुनिक दुनिया ने इस कर्थन की सचाई को समभ लिया है कि 'मनुष्य 
केवल रोटी पर जिंदा नहीं रहता” और यह अवर्णनीय दुखांत घटना' 
होगी यदि भारत केवल भौतिक प्रगति और समृद्धि पर आधारित 
समाजवादी व्यवस्था की दिश्या में वेग से दौड़ता जायगा। 


डे 
उच्चतर उत्पादिता और कार्यकुडालता |... 


यह बार-बार कहा गया है कि भारत की नियोजित अर्थ-व्यवस्था में 
“जिस समाजवादी समाज की कल्पना की गई है, उसका कोई निश्चित 
कठोर स्वरूप नहीं समझा जाय । दूसरी पंच-वर्षीय योजना के अनुसार 
“बहु किसी सिद्धांत अथवा वाद की चौखट में जकड़ा हुआ नहीं है।” 
हर देश को अपनी स्वयं की प्रतिभा, परंपराओं और परिस्थितियों के. 
अनुसार अपने आशिक विकांस का मार्ग अपनाना चाहिए। इसीलिए 
"भारत सरकांर और योजना आयोग गत दशाब्दि के दौरात विभिन्‍न 
आर्थिक समस्याओं के बारे में “व्यावहारिक” मार्ग खोजने की कोशिश 
करते आ रहे हैं और पंचवर्षीय योजनायों के अमल में लचीलापन 
"रहा है । वास्तव सें, परंपरागत पूंजीवादी व्यवस्था, और 'संशोधित' 
'साम्यवाद के बीच की विभाजक रेखा दिन-प्रतिदित क्षीण और अस्पष्ट 
'होती जा रही है। पश्चिमी लोकतंत्री देश अधिकाधिंक मात्रा में सामा- 
“'जिक लुक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर गालब्रेथ के अनुसार यह 
बहुधा अनुभव नहीं किया जाता कि “भारत की समाजवादी अर्थ- 
व्यवस्था की अपेक्षा अमरीका की. बाजार अर्थ-व्यवस्था के अंतर्गत राजकीय 
उद्योगों का क्षेत्र अधिक विस्तृत है ।” प्रोफेसर का कहना है कि जहां 
'अमरीका में सरकार स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन के २० प्रतिशत का पूरी 
तरह नियंत्रण और वितरण करती है, वहां भारत का यह तुलनात्मक 
'अंक केवल १३-१४ प्रतिशत है। इसके विपरीत, सोवियत रूस अपनी 
“नियोजित अर्थ-ब्यवस्था की पद्धति में पूंजीवादी देशों की अनेक विधियों 
को आत्मसात कर रहा है। स्थ इचेव ने कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति 
'के सामने सोवियत कृषि और उद्योगों के पुनर्गठन के बारे में बोलते 
हुए यह अर्थसुचक बात कही थी कि “अगर जरूरी हो तो हमें पूंजीपतियों 
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से उनकी अच्छी और लाभदायक बातों की नकल करना सीखना 
चाहिए ।” उन्होंने प्रश्न किया, “हम पूंजीपतियों की उन बातों को क्‍यों: 
न अपनायें जो बुद्धि-संगत और आशिक दृष्टि से लाभदायक हैं १” 
इसलिए भारतीय आयोजकों का व्यावहारिक और लचीला दृष्टिकोण 
व्यावहारिक विचारों पर आधारित है । 


बुनियादी रूपरेखा 


भारत के राजनीतिक और आर्थिक विकास के कुछ विदेशी श्रध्येताओं: 
कोट्रमारतीय आयोजन का व्यवहारवाद 'क्षोभजतक' प्रतीत हुआ है, जो 
विचित्र अस्पष्टता को जम्मन्‍देता है। कितु यदि हमारी आयोजना का 
गहरा अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि इस देश में समाजवाद 
के विकास के लिए जो व्यापक सिद्धांत अपनाये गये हैं, वे काफी मिश्चित' 
और ठोस हैं। भारत में समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना के. लिए. 
स्वीकृत दिशा-निर्देशों के बारे में कुछ भी भ्रमकारी या अस्पष्ठ नहीं है। 
वे इस प्रकार हैं. 

(१) उन्‍नत तकनीक और श्रेष्ठतर कार्य-कुशलता और निष्ठा के' 
द्वारा कृषि और औद्योगिक उत्पादिता की रफ़्तार को तेज किया जाय | 

(२) आय और संपत्ति की विषम्ताओं को कम किया जाय 
और आशिक शक्ित के केंद्रीयकरण को रोका जाय । 
ह (३) पूरे रोजगार, श्रेष्ठतर शैक्षणिक सुविधाओं और बुनियादी: 

आवश्यकताओं की, विशेषकर समाज के दुर्बल अंगों के लिए, व्यवस्था 

करके सब नागरिकों को. अ वसर की समानता प्रदान की जाय । 

(४) जनसंझ्या के सभी. वर्गों के मध्य समान हित, साफेवारी और 
सामाजिक एकता की भावना उत्पत्त की जाय । 

(५) गुटों से अलग रहने की नीति पर चलकर और पूर्ण निश्श- 
स्‍्त्रीकरण के लिए ठोस प्रयास करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व-- 
शांति के ध्येय को आगे बढ़ाया जाय | 


| प्रचुरता की अथंव्यवस्था 
उत्पादिता की रफ़्तार त्तीव्रतर करने के प्रथम निर्देश के संबंध" 
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में, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं ने शीघ्रगामी कृषि और औद्योगिक 
विकास की दिक्षा में व्यापक और संतुलित मार्ग अपनाने की कोशिश 
की है | राष्ट्रीय संपत्ति के अधिक उत्पादन के बिना समाजवादी समाज 
के तिर्माण का वस्तुतः यह अर्थ होगा कि गरीबी का वितरण हो जाय । 

समाजवाद के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि बढ़ाने की हृष्ठलि 

से समाज की उत्पादक शक्तियों का अधिक कुशल और लाभदायक 
उपयोग संभव होना चाहिए | आथिक समानता के लिए ठोस प्रयत्न 

करने के साथ-साथ नेहरूजी के शब्दों में हमें 'प्रचुरता की अर्थव्यवस्था: 
कायम करने की कोशिश करनी चाहिए । 


कृषि की उत्पादिता 


कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हमारा बुनियादी दृश्विकोण यह रहा है कि: 
प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए खेती के तरीकों को सघन और आधुं- 
निक बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता पैदा की जाय । देश को 
अन्न के मामले में स्वावलंबी बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि कपास, 
गन्‍ता, पटसन और तिलहन जैसी कुछ बुनियादी औद्योगिक कच्ची 
सामग्री की उपलब्धि की टष्नि से भी कृषि का उत्पादन बढ़ना अत्यधिक 
भह्त्वपूर्ण है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कृषि 
और उद्योगों का तुलनात्मक योग क्‍या हो सकता है, इस बारे में विवाद 
करना व्यर्थ होगा । थे दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर घनिष्ट रूप: से निर्भर: 
हैं, और एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सहकारी आधारों पर क्ृषि- 
उद्योग मुलक समाज-व्यवस्था कायम करने के. लिए दोनों का साथ-साथ 
विकास किया जाता चाहिए ।जैसा कि डा० कुजनेट्स ने कहा है, “कृषि- 
क्षेत्र में प्रति श्रमिक उत्पादन में उल्लेखनीय दृद्धि दुनिया के किसी बड़े” 
क्षेत्र में औद्योगिक क्रान्ति की आवश्यक जे है।” प्रोफेसर रोस्तोव का 
भी यह अर्थ-यसूचक कथन है कि खेती की उत्पादिता शक्ति में इद्धि करके 
और उत्पादन में तीन्न बद्धि करके आंधुनिक उद्योगों के लिए कार्यकारी' 
पूंजी का खासा भाग प्राप्त किया जाना चाहिए ।: यह एक विचित्र 
स्थिति है कि यद्यपि भारत में इस समय प्रति एकड़ उपज दुनियां में 


पश्फ भारतीय संयोजन में समाजवाद 


-सब से कम है, कितु देश के विभिन्‍न भागों में अनेक प्रगतिशील किसानों 
ने प्रयोग करके इतनी उपज की है, जो दुनिया में सब से अधिक है। 
इसलिए विश्व बैंक मिशन की सन्‌ १६५६ की रिपोर्ट के अनुसार “ऐसे 
जाने-बूफे तरीके हैं जो आसान हैं, कितु गरीबी और अज्ञाव के कारण 
“जिन पर अमल नहीं किया जा सकता, उ्त पर समुचित अमल करके 
भारत में कृषि की उत्पादिता बढ़ाई जा सकती है!” योजना आयोग 
ने एक योजना तैयार की है, जिसके अनुसार प्रगतिशील किसानों द्वारा 
अपनाये जानेवाले उत्तम तरीकों को साधारण किसानों में प्रचारित' 
“किया जा सकेगा। प्रोफेसर रेडअवे लिखते हैं, “खेती के सुधरे तरीके 
अपनाने के लिए कुछ कार्थकारी या स्थायी पूंजी जरूरी हो सकती. है, 
'क्ितु इस अतिरिक्त पूंजी के मुकाबले अतिरिक्त उत्पादत कहीं अधिक 
होगा और पूंजी की व्यवस्था की अपेक्षा समस्या का कठिन अंग यह 
होगा कि सुधरे हुए तरीकों का प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार प्रसार 
“किया. जाय ! इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्राम-उत्पादन 
योजनाएं बनाने पर विज्ञेष जोर दिया गया है, ताकि सिंचाई की' सुवि- 
'धाओं का पुरा-पुरा उपयोग किया जाय, अच्छे किस्म के बीज, प्राकृतिक 
-और रासायनिक खाद, सुधरे हुए कृषि औजार देकर नाना फंसली क्षेत्रों 
'को बढ़ाया जाय और मिट्टी तथा पानी का संचय करके भूमि का विकास 
किया जाय । इन ग्राम-योजनाओं में लाभ उठानेवालों के परंपुरागत' 
दायित्वों की पूर्ति के कार्यक्रमों का भी समावेश किया जाय, जिनके 
अभाव में ठोस कृषि प्रगति होना कठिन होगा । 


सामुवाधिक विकास 


सामुदायिक विकास आंदोलन जो देश के करीब-करीब सभी राज्यों 
'में पंचायती राज का रूप ले रहा है अब वास्तव में जनत-आंदोलन बन 
जाना चाहिए और श्री टी० टी० क्रेष्ममाचारी के शब्दों भें “उसका 
आधार आत्म सहायता और सहकारिता होना चाहिए और अपने जीव॑न- 
“मान को ऊंचा उठाने के लिए लोगों की रचतात्मक शक्तियों का उपयोग 
शकेया जाना चाहिए 47 ग्राम-विकास खंड और-जिला पंचायतों की 
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स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के देहातों में रहनेवाले. किसान परि-- 
वारों के साधनों को वैज्ञानिक तरीकों पर उत्पादक कामों में नियोजित 
करना है। यदि ऐसा संगठित प्रयास. निरंतर नहीं किया जायगा तो 
सामुदायिक-विकास-कार्यक्रम हमारे सीमित' साधनों के लिए बोर- 
बन जायगा और अपनी उपयोगिता और गतिशीलता गंगा देगा । यह 
आंदोलन बिफल नहीं होना चाहिए, वह इस देश में लोकतंत्र और 
समाजवाद की रक्षा के लिए आवश्यक है | जैसा कि रिचर्ड पोस्टन ने! 
कहा है, “भारत में इस प्रकार के समुदाय कायम करने की कोशिश न 
केवल भारत, बल्कि सारी दुनिया के लिए आशाजनक चिह्न है 


| 
कृषि-सुध।र 


भारत में कृषि-सुधार-कार्यक्रम का मुख्यतः बुनियादी उद्देश्य यह है' 
कि बिचौलियों की समाप्ति, प्रू-स्वामित्व की सुरक्षा, लगान के वैज्ञानी- - 
करण और छोटे भृ-स्वामियों में सहकारी सिद्धांतों के प्रसारण द्वारा' 
कृषि-उत्पादन को बढ़ाया जाय | इस पर जोर दिया गया है कि भूभि- 
सुधार की हर मंजिल की पूर्ति के साथ कृषि उत्पादत बढ़ाने और ग्राम- 
अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए किसानों को अधिक सहायता 
देला संभव हो जायगा । 

आू-स्वामित्व की अधिकतम सीमा लागू करने का भी मुख्य उद्देश्य . 
यह है कि असली खेती करनेवालों को खेती की जमीन का मालिक 
बनाया जाय और वे उत्पादन बढ़ाने में प्रत्यक्ष दिलचस्पी ले सकें । यह्‌ 
स्पष्ठ समझ लेना चाहिए कि भू-स्वामित्व की अधिकतम सीमा लागू 
करने का. अर्थ यह नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कुटुंब अमुक सीमा से, 
अधिक आय' न कमा सकें । वास्तव में, जब योजना में निर्धारित कार्य- 
कम के अचुसारं भूमि फिर से बांट दी जायगी तो संभी किसानों को प्रति 
एकड़ उपज बढ़ाने की हर कोशिश करती होगी । इसके अलावा योजना" 
में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लघु ग्राम-उद्योगों 
और कुटीर उद्योगों की स्थापता की जाय, ताकि देहातों में खेतों, छोटे 
कारखानों और उद्योग केंद्रों का जाल बिछ जाय । 
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कितु इसका यह अर्थ नहीं कि शहरी भूमि अथवा संपत्ति से 
प्राप्त होनेवाली आय को सीमित करने का कोई प्रयास न किया 
जाय । समाजवादी समाज कायम करने की क्रिया राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
के सभी क्षेत्रों में दाखिल होनी. चाहिए और तीसरी पंचवर्षीय योजना 
ने ठीक तौर पर ही ऐसी अनेक दिश्याएं सूचित की हैं, जित्तमें शहुरी आय 
को नियंत्रित और व्यवस्थित किया जा सकता है। उसमें कहा गया है, 
“प्रथम, सामाजिक नीति द्वारा पूंजीगत लाभ, सट्ट्ट आदि से होनेबाली 
आय को सीमित किया जाय और राज्य उसका उचित भाग प्राप्त 
'करे। दूसरे, कर-प्रणाली के विस्तार और सुधार द्वारा ऐसे कदम 
उठाये जांय कि इस तरह क्री आय पर पूरा कर वसूल किया जा सके; 
करों से बचने की कोशिश का सख्ती से सामता किया जाय और करों 
की चोरी के अवसर घटा कर कम-से-कम किये जांय |! 

सहकारी खेती 

भारतीय कृषि को ठोस आधार प्रदान करने के लिए यह जरूरी 
है कि उत्पादत, उधारी, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि, बिक्री और 
माल की तैयारी के क्षेत्रों में सहकारिता के सिद्धांतों पर अमल किया 
जाय । तीसरी पंचवर्षीय योजना ने यथासंभव शीघ्र सभी गांबों में 
सेवा सहकारी समितियां संगठित करते की आवश्यकता पर बल दिया 
हैं। कितु इन संगठनों की आत्मनिर्भरता और कार्यकुशलता सुरक्षित 
करते के लिए पर्याप्त प्रयत्त किया जाना चाहिए गांवों के सेबाभावी 
तवयुवकों में से भली प्रकार प्रशिक्षित कार्यकर्ता जबतक उपलब्ध नहीं 
होंगे, तवतक बिचौलियों द्वारा गरीब किसानों के आर्थिक शोषण को 
समाप्त करने का बुनियादी लक्ष्य हासिल करता असंभव होगा । जब 
सेवा सहकारी समितियां ठोस आधार पर स्थापित हो जायंगी, तब 
सहकारी खेतो का प्रयोग वांछनीय होगा, ताकि. छोटे किसान वैज्ञानिक 
तरीके से खेती कर सकें। निःसंदेह, सम्मिलित खेती का आंदोलन 
पूर्णतया स्वेच्छिक होना चाहिए और सरकार को उसे अनिच्छुक किसानों 
पर थोपने की कोई-कोशिश नहीं करनी चाहिए । तानाशाही . हुकुमतों 
के अंतर्गत इस क्षेत्र में दबाव के. फलस्वरूप ज्यादा प्रगति नहीं हुईं 
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है । रूसी समाचार पत्र (प्रावदा) ने चीन में कस्यूनों की कार्य-पद्धति 
की बड़ी आलोचना की है गौर कहा है कि वह “हानिकारक और 
गलत रास्ते पर ले जानेवाली है ।” इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 
'स्वीक्षत सहकार सम्मिलित खेती की योजना के अंतर्गत, किसानों को 
"भूमि पर अपना स्वामित्व बनाये रखने की छूट होगी और वे कतिपय 
'पुर्वे निर्धारित शर्तों के अनुसार संयुक्त खेती से अलग हो सकेंगे । यदि 
'किसान सहकारी खेती से होनेवाले आथिक लाभों के बारे में संतुष्ट 
होंगे तो वे निस्संदेह अपनी अंतिम इच्छा से इस प्रकार की खेती को 
'अपनायंगे और. उसके प्रयोग को जारी रखेंगे। तीसरी योजना की 
अवधि में विभित्त राज्यों में ३२०० सहकारी फार्म नमूने के तौर पर 
कायम किये जायंगे । यदि इत नमूने की परियोजनाओं से किसानों को 
अपने भूमि साधनों को एकत्र करने की व्यावहारिक उपयोगिता का 
'पता चल गया तो नमूने की परियोजनाओं की परिधि से बाहर अपने- 
-आप बड़ी संख्या में सहकारी फार्म कायम हो जायंगे। 

सहकारी खेती उन छोटे किसानों के लिए, जिनके पास सीमांत 
अथवा उप-सीमांत भूमि है, विशेष रूप से उपयुक्त है। मध्यम और 
बंड़े किसात, जिनके पास जमीन की बड़ी ईकाइयां हैं और जो. अपने 
'परिवार के सब लोगों की श्रम-शक्ति और बैल-शक्ति का उनमें पूरा 
उपयोग कर सकते हैं, उन्हें. अपनी आर्थिक जरूरतों की पुूति के लिए 
सहकारी संगठन आकर्षक प्रतीत नहीं हो सकतां है। कितु आज की 
परिस्थितियों में छोटे किसान अपले साधनों को एकत्र करंके हीं सिंचाई 
की वरतंमान सुविधाओं और अन्य सुधरे हुए. तरीकों का उपयोग करके 
अपनी उत्पादिता में छद्धि कर सकते हैं। संयुक्त सहकारी फार्मों की . 
स्थापना में सुविधा. पहुंचाने की दृष्टि से राज्य को इन क्षेत्रों में भूमि 
की चकबंदी करने का कास तेजी से चलाता चांहिए। इंस. प्रकार सहं- 
कारी खेती भारत के बहु-संख्यक छोटे किसानों के हज ठोस 






के अनुसार “सहंकारी खेती. की वकालद सैद्धांतिक 
है; और राजनीतिक नहीं बल्कि आशिक है ।” 
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यह जान लेना दिलचस्प होगा कि गांधीजी ने भी भारत में सहकारी 
खेती के तरीकों का समर्थन किया था । उन्होंने १५ फरवरी १६४२ के 
'हरिजन' में लिखा था, “मेरा यह हृढ़ विश्वास है कि हम तबतक खेती 
से पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे, जबतक कि हम सहकारी खेती को नहीं" 
अपनायंगे । क्‍या यह बुद्धिसंगत नहीं कि गांव की भूमि को एक सौ ढुबड़ों' 
में बांठ लेने के बजाय यह वेहतर होगा कि गांव के एक सौ परिवार 
सारी जमीन पर मिलकर खेती करें और उससे होनेवाली आय को" 
आपस में बांट लें ![” गांधीजी को आशा थी कि उनकी कल्पना की 
सहकारी खेती भूमि की शक्ल को बदल देगी और लोगों की गरीबी 
और बेकारी का अंत कर-देगी । कित्ु उन्होंने यह भी कहा था कि “यह: 
' तभी संभव होगा जब लोग एक दूसरे के मित्र बन जांय और एक. 
परिवार की तरह रहने लगें ।” 


मिश्चित अथ॑-व्यवस्था 


उद्योगों के क्षेत्र में, भारतीय आयोजन 'मिश्चित अर्थव्यवस्था? की 
नीति पर चल रहा है! वह स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन में दृद्धि करने के 
लिए राजकीय और निजी क्षेत्रों को विशिष्ट कार्य सौंपता है । राजकीय 
क्षेत्र से, विशेष कर बुनियादी और भारी उद्योगों के क्षेत्र में, यह अपेक्षा 
की जाती है कि वह अपना पूरा और सापेक्ष विकास करे । वह न 
केवल उत्पादन में उच्चतर कार्य-कुशलता का परिचय दे, बल्कि श्रमिक 
वर्गों में साव॑जचिक उत्साह के गुप्त स्रोतों को भी उन्मुफ्त करे । जैसा कि 
प्रोफेसर डरबिन ने कहा है, “समाजवादी आथिक संगठन को निजी 
लाभ के स्थान पर सामाजिक. उद्देश्यों की प्रस्थापना करना चाहिए 
और सभी व्यक्तियों की व्यापक शक्तिशाली उत्पादक हतियों को सुक्त 
करना और तप्षमान हित की बुद्धिसंगत और नैतिक भावना से उसे परि 
पु्॑त करता चाहिए ।” प्रोफेसर माइडल “मनोवैज्ञातिक और आदशे- 
/“प्रैसिति? स्थिति उत्पन्न करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जो “शी घ्र- 
« गामी आर्थिक विकंयस में सहायक होती है।” - 
भारत में लोकतेंत्रीय विकेंद्रीयकरण प्रचलित होने के साथ राजकीय 
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क्षेत्र केंद्र और राज्यों के औद्योगिक प्रयासों को चलाने के अलावा अंब 
धीरे-धीरे ग्राम-पंचायतों के स्वामित्व और प्रबंध में चलनेवाले देहाती 
उद्योगों में भी सक्रियः होगा। इस प्रकार के सामुदायिक उद्योगों की 
स्थापना करके हम केवल मुद्ठीभर लोगों के ही नहीं, बल्कि सारे 
राष्ट्र के जीवन-मान को ऊंचा उठाने के कार्य में लोगों के भीतर फिर 
से शक्ति और उत्साह पैदा कर सकते हैं । 


. राजकीय क्षेत्र 


भारत सरकार ने किसी संकुचित या सैद्धांतिक विचार से प्रेरित 
हो कर राजकीय क्षेत्र को देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान 
नहीं दिया है। राजकीय क्षेत्र के उद्योगों की सूंची पर एक निगाह 
डालने से पता चलेगा कि ऐसे हर उद्योग के लिए काफी मात्रा में पूजी 
के वितियोजव और उत्तम प्रकार के प्रबंध-कौशल की आवश्यकता 
' थी । निजी उद्योगपति साधारंणतया इन बुनियादी उद्योगों की स्था- 
 पना के लिए आवश्यक साधन नहीं जुटा पाते । यह संयोग की बात नहीं 
है कि वर्तमान शताब्दि के शुरू के वर्षों में निजी क्षेत्र में इस्पात कार- 
खानों की स्थापना के बाद; देश को नये इस्पात के कारखाने की 
स्थापना की चर्चा शुरू करने के लिए भी करीब आधी शझताब्दि तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ी । यह सुविदित हैं कि विकासशील देशों में मुनाफे 
की मात्रा बुनियादी उद्योगों की अपेक्षा उपभोक्ता उद्योगों में अधिक 
होती है और इसलिए अर्थशास्त्र के साधारण नियम के अनुसार निजी 
पूंजी बुनियादी उद्योगों की अपेक्षा उपभोक्ता उद्योगों में अधिक लगती 
है। चूंकि विकास की भावी रफ्तार बुनियादी उद्योगों के विकास पर 
निर्भर करंती है, इसलिए बुनियादी उद्योगों की स्थापना के लिए साधन . 
जुटाने होंगे, चाहे उपभोक्ता उद्योगों के मुकाबले उनमें मुनाफे की 
मात्रा उतनी आकर्षक न हो । इस कारण राजकीय क्षेत्र को आगे आकर 
भावी विकास की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसके अलावा, भारंत 
- जैसे देश में, श्री जॉन पी० लुइस के शब्दों में, “जहां सरकार स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के समय सभी आधुनिक संगठनों की अंपेक्षा अधिक..विकसित॑ 


झ्ट्ड भारतीय संयोजन में समाजवाद 


थी, वहां राजनीतिक अधिकारियों के लिए विकास का नेतृत्व करता 
स्वाभाविक था । 

हाल में भारत सरकार ने राजकीय क्षेत्र में उद्योगों को व्यापक 
दायित्व सौंपने की दृष्टि से जो कदम उठाये हैं, उनका उद्देश्य विभिन्‍न 
तरीकों से उनकी उत्पादन-कुशलता बढ़ाना है | इस ह॒प्ठि से कदम 
उठाये गए हैं कि कारखानों के जनरल मैनेजरों को प्रभावशाली कार्य॑- 
कारी प्रमुख समझा जाय और उन उद्योगों के कुशल संचालन के लिए 
उनको प्रत्यक्ष उत्तरदायी ठहराया जाय । अब उन्हें कार्य-संचालन की 
टृष्ति से महत्वपूर्ण निर्शंय लेने के पर्याप्त अधिकार होंगे और संचालक- 
मंडल के सदस्यों की जिम्मेदारी आम नीतियों, देखभाल, आयोजन 
और समन्वय तक सीमित रहेगी । हमारी धरती पर विदेशी आक्रमण 
के कारण उत्पन्त वर्तमान संकट की हृष्नि से, इन महत्वपूर्ण राजकीय 
उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने की कहीं अधिक आवश्यकता है । 

राजकीय क्षेत्र के उद्योगों से यह भी आशा! की जाती है कि वे 
भावी वितियोजन के लिए खासी बचत करें । इन उद्योगों के लिए 'न 
कोई हामि और न कोई लाभ” का सिद्धांत अब सर्वथा पुराना पड़ गया 
है । वास्तव में, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में ये राजकीय उद्योग श्री 
जीन राबिन्सन के शब्दों में स्थापित ही' इसलिए किये जाते हैं कि “बे 
पूंजीवाद की अपेक्षा किसी भी अर्थव्यवस्था से विनियोजन पूंजी प्राप्त 
करने के कहीं अधिक शक्तिशाली साधन सिद्ध होते हैं ।”” द 

तीसरी योजनां की अवधि में यह अनुमान लगाया गया है कि 
केंद्रीय और राज्य-सरकारों द्वारा संचालित उद्योगों से कार्यकारी खर्च, 
सामान्य प्रतिस्थापन, ब्याज और लाभांश चुकाने के बाद लगभग ४५० 
करोड़ रुपग्रे की बचत होगी । इसके अलावा, भारतीय रेलों से राष्ट्रीय 
योजना के लिए ३५० करोड़ रुपया जुटाने की आशा की गई है । 


श्रम की उत्पादिता 


इन राजकीय उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिकों की उत्पादिता- 
शतित बढ़ाने के लिए. अमिक वर्गों को भौतिक और सामाजिक 


उच्च्चतर उत्पादिता और कार्यकशल्षता झ्द 


ओत्साहन देना जरूरी होता है ! साम्यवादी देझ्ों में, जिनमें रूस भी 
आपमिल है, उत्पादन बढ़ाने के लिए बोनस और काम की मजदूरी के 
रूप में ठोस भौतिक प्रोत्साहन दिये जाते हैं। श्री डगलस जे ने लिखा 
है, “सोवियत रूस के आज के समाज में सबसे अधिक और सबसे कम 
जवैतन पानेवालों की कर चुकाने के बाद वास्तविक आय का अंतर. 
निश्चय . ही ब्रिटेन और स्केण्डीनेविया' के देशों की अपेक्षा अधिक है 
और संभवत: अमरीका के बराबर है ।” श्री डेविड गारनिक के अनुसार 
“सोवियत प्रबंधकर्त्ता का मुख्य काम उत्पादन से संबंधित है; उत्पादन 
-की मात्रा ही उसके काम की कसौटी समझी जाती है ।” 

भौतिक प्रोत्साहनों के अलाबा, श्रमिकों की उत्पादिता-शक्ति स्थायी 
आधार पर उसी. दशा में बढ़ाई जा सकती है जब श्रमिकों को औद्योगिक 
प्रतिष्ठान का 'साथी-द्रस्टी' माना जाय और मालिक तथा मजदूर दोनों 
'को अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पूरा भात हो । जैसा कि तीसरी 
पंचवर्षीय योजना में कहा गया है, “गरीबी, बेकारी भौर अल्प. उत्पा दिता 
के दुश्चक्र को तेभी तोड़ा जा सकेगा, जब उत्पादन की क्रिया में लगे 
सभी लोगों को अधिकतम योगदान करते के लिए जोरों से प्रेरित 
किया जायगा । 

राजकीय ओऔद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कारोबार में व्यावसायिक 
नैतिकता और ईमानदारी की ठोस परंपराएं भी कायम करनी चाहिए। 
जैसा कि श्री फर्डिनेल्ड जिवग ने कहा है, “कोई संगठन बहुत कार्य-कुशल 
और लाभदायक हो सकता है, कितु राष्ट्र की नेतिक प्रृष्ठभूमि' की 
'हृष्टि से सर्वधा विफल सिद्ध हो सकता है ।” अष्टाचार से मुक्त और 
ईमानदार प्रशासन के बिना समाजवादी, समाज विज्येषकर उद्योग और 
व्यापार के क्षेत्र में, बाहरी आकर्षण के बावजुद केवल खोखला ही 
होगा । 


राजकीय क्षेत्र का आकार 


'कुछ लोगों ने भारत में राजकीय जलन के आकार के बारे में आंत 
आारणाएं बना ली हैं । शायद, यह पूरी तरह अनुभव तहीं किया ज़ांता 


्डय भारतीय संयोजन में समाजवाद 


कि तीसरी योजना के अंत में संगठित उद्योगों में लगी पूंजी में राजकीया 
क्षेत्र का अंशदान केवल २५ प्रतिशत होगा; शेष ७५ प्रतिशत निजी 
क्षेत्र के हाथों में होगा । 

तीनों योजनाओं की अवधियों में खनिज उत्पादन के लिए राजकीयः 
क्षेत्र के पंजी विनियोजन में कम-से-क्रम १० प्रतिशत से लेकर करीब ३३ 
प्रतिशत तक की इृद्धि होने की आशा है। कितु अर्थव्यवस्था के 
विभिन्‍न क्षेत्रों में, जिनमें करषि और सामाजिक सेवाओं का भी प्मावेश 
है, कुल पूंजी विनियोजन के मुकाबले राजकीय क्षेत्र की पूंजी का 
अनुपात प्रथम योजना के ४६ प्रतिशत से बढ़कर दूसरी योजना में ५४ 
प्रतिशत हो गया था। तीसरी योजना में अनुमान है कि यह ६० 
प्रतिशत होगा और चौथी तथा उसके बाद की योजनाओं में निश्चितः 
राष्ट्रीय नीति के अनुसार उसमें और भी इद्धि होगी । 


निजी क्षेत्र 


कितु भारतीय अर्थव्यवस्था में, विशेषकर उपभोक्‍ता उद्योगों में निजी 
क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थात बना रहेगा । औद्योगिक नीति विषयक प्रस्ताव" 
(देखें परिशिष्ठ॒ २) में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य की यह नीति होगी कि बह 
ऐसे उद्योगों के निजी क्षेत्र में विकास होने में सहायता और प्रोत्साहन दे,. 
जो ए झौर बी सूची में शामिल नहीं हैं और उत्तके लिए ज्ञावश्यक 
सहायता का भी प्रबंध करे । अवश्य ही, यह स्पष्ट कर दिया गया है 
कि निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रयासों को सरकार की सामाजिक और 
आशिक नीति के व्यापक ढांचे में लाजमी तौर पर अपताः स्थान ग्रहण 
करना होगा और तदुविषयक कानूनों के अनुसार नियंत्रण और नियमन 
में रहना होगां। आखिर तो श्री जार्ज गोयडर के शब्दों में, “आधुनिक 
समाज में निजी उद्योग को हिस्सेदारों के साथ-साथ श्रमिकों, संमाज 
और उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करनी होगी ।” किंतु भारत 
सरकार स्वीकार करती है कि साधारणतया इन उद्योगों को राष्ट्रीय 
थोजता के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपना विकास 
करने की. यथासंभव अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता दी जाय ॥$ 


उच्चतर उत्पादिता और कार्यकुशलता ३७ 


आरत के प्रधानमंत्री ने भी बार-बार दोहराया है कि योजना के ढांचे: 
के भीतर निजी क्षेत्र को विकास करते का अवकाश, स्वतंत्रता और 
प्रोत्साहन दिया जाय। उन्होंने कहा है, “आप इस क्षेत्र को सैकड़ों 
तरीकों से तियंत्रित कर सकते हैं।...... किन्तु जहां आप उनका 
नियंत्रण नहीं करते, वहां उन्हें आप पहल करने और परिणाम लाने का 
अवकाश दीजिए ।” इस प्रकार राजकीय औरं निजी क्षेत्रों में मेल- 
पमिलाप की भावना से काम करने की आशा की जाती है। योजना 
आयोग के अनुसार, “हर क्षेत्र को दूसरे की पूत्ति करना और सारे राष्ट्र 
के विकास में योगदान देना चाहिए ।” 

यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे उत्पादन में आज निजी 
उद्योगों का प्रमुख भाग है। इस क्षेत्र में केवल बड़े उद्योग ही नहीं हैं, बल्कि 
करोड़ों किसान, कारीमर, व्यापारी और छोटे व्यवसायी शामिल हैं, जिनके 
पारस्परिक मेल से आथिक क्रिया-कलाप और भारत की कुल जन-संख्या 
का एक बड़ा भाग बनता है। संगठित उद्योगों के क्षेत्रमें भी राष्ट्रीय आयो- 
जन के फलस्वरूप निजी क्षेत्र को भारी प्रोत्साहन मिला है, क्‍योंकि, उसके 
अनुसार उपभोक्ता-सामग्री के आयात पर अनेक कड़े प्रतिबंध लगाये 
गए हैं और पूंजीगत माल और आयातों की स्थिरता के लिए विदेशी 
पविनिमय अधिक मात्रा में उपलब्धं किया गया है। श्री वी० के० आर० 
ची० राव ने लिखा है, “इस नीति ते त्यूताधिक घरेलू बाजार की गारंदी 
सुलभ की है, जिससे निजी क्षेत्र का योजता द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से 
भी अधिक व्यापक पैमाने पर और विविध रूपों सें विकास और विस्तार 
हुआ हैं ।” भारत में निजी उद्योगों को औद्योगिक वित्त-निगम, औद्योगिक 
ऋण और विनियोजन निगम, जीवन बीमा निगम और भारत पुनवित्त 
“निगम संस्थाओं से ठोस प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिली है। 

अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य निजी क्षेत्र को .करों में रियायतें देकर 
आर्थिक दृष्ठि से सहायता देता रहा है, जिससे पूंजी वितियोजन को 
प्रोत्साहन मिले । उदाहरण के लिए. दुहरां घिसाई अलाउंस, विकास . 
रिबेट और अप्लुक अवधि के लिए कर-मुक्ति की व्यवस्था की. गई है । 
यह भी याद रखना चाहिए कि. राजकीय उद्योगों के अंतर्गत आर्थिक 


श्प भारतीय संयोजन में समाजवाद 


और सामाजिक मदों में मुख्यतः बिजली, परिवहन, संचार, तकनीकी 
शिक्षा और वैज्ञानिक शोध के लिए जो भारी पूंजी विनियोजन हुआ है. 
वह निजी क्षेत्रों को पुष्ठ करने में अभूतपूर्व तरीके से सहायक रहा है । 


सहकारी क्षेत्र 


किंतु निजी क्षेत्र को भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था द्वारा 
उत्पन्न नई स्थिति के साथ खुशी-खुशी संगति बिठाने के लिए तैयार 
होना चाहिए और श्री मोरिस डाँब के शब्दों में “व्यावसायिक स्वतंत्रता 
की कल्पना” से पीड़ित नहीं होना चाहिए । हमारे समाजवादी ढांचे में, 
यह आशा की जाती है कि व्यापार और उद्योग का निजी क्षेत्र धीरे- 
धीरे कार्यकुशल और सुगठित सहकारी क्षेत्र बन जायगा, जिसमें निजी 
अथवा समूहगत प्रेरणा के लाभों के साथ-साथ समाज की आम भलाई 
का भी मेल होगा। सहकारी क्षेत्र में, स्वभावतः निजी व्यवसायियों' 
को सतत आधार पर उचित ग्रुनाफा कमाने का काफी अवकाश होगा, 
कितु उन्हें समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए थोड़े मुनाफे पर 
संतोष करना चाहिए। मुनाफाखोर समाज में अनियोजित' अर्थ- 
व्यवस्था का जमानां हमेशा के लिए लद॒ चुका है और आज की गति- 
बगील और शीघ्र परिवततंतशील दुनिया में उसे वापस लाने की कोशिश" 
बेकार होगी । है 


आथिक कुशलता 


उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में जहां तक उन्तत तकनीक के 
प्रयोग का सवाल है, उत्पादिता कुशलता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपाय 
अपनाने की हर कोशिश की जा सकती है, कितु उच्चतर उत्पादन और 
पूर्णतर रोजगार के मध्य सही संतुलन रखने की पर्याप्त सावधानी रखी 
जानी चाहिए। अंल्पं विकेसित देशों में आधुनिकतम सशीनों का सनमाना' 
उपयोग करने और अपने सीमित पूंजीगत साधत्तों और बेकार जन- 
शक्ति के संवोत्तिम उपयोग की आवश्यकता को नजरअंदाज करने की' 
इँत्ति पाई जाती है। डा० ईनजिंग ने लिखा-है...कि जहां अर्थव्यवस्था 
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अत्यधिक विकसित हो और आबादी थोड़ी हो, वहाँ श्रम की बचत 
करनेवाले साधनों का उपयोग लाजमी है, कितु पिछड़े देशों की अर्थ- 
व्यवस्थाओं में अपने-आप चलनेवाली मशीनों और आंधुनिकतम यांत्रिक 
साधनों का प्रचलत शायद ही लाभदायक होगा, जहां बड़ी संख्या में 
अकुशल मजदूर खेतों और कारखानों में ताकाफी मजदूरी प्र काम पाने 
को लालायित रहते हैं । 

प्रोफेसर गालब्रेथ ने इस जाहिरा किंतु बहुधा भूले हुए अनुभव 
को दोहराया है कि अल्पविकसित देश्ों !कों अधिक प्रगतिशील देशों 
की विधियों को, जिनमें मजदूरों की कमी का ख़याज रखा जाता है, 
अपने विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में नहीं अपनाना चाहिए | वह 
कहते हैं, "ऐसा करने से अल्प साधनों की बर्बादी होंगी और विकास में 
बाधा पड़ेगी और संयोग से भी कहीं अधिक बेकारी में छ॒द्धि होगी ।”' 
डा० शूमाकर माध्यमिक तकनीक” अपनाने की जोरदार हिमायत करते 
हैं, जो वास्तव में भारतीय परिस्थितियों के उपयुक्त होगी । किंतु यह 
स्वीकार किया जाता है कि अल्प विकसिंत देशों में एक से अधिक प्रकार 
की तकनीक इस्तेमाल की जा सकती है। डा० बेटलहीम के शब्दों में, 
“आखिरी तकत्तीकी चुनाव में किसी एक तकनीक का नहीं, बल्कि 
तकनीक समूह का चुनाव करना होता है ।” इसी हृष्ठि से, योजना- 
आयोग ने छोटे, कुटीर और ग्राम-उद्योगों के विकास और विस्तार को 
उच्च प्राथमिकता दी है हाल में, विभिन्‍त राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में 
सघन और समन्वित आधार पर उद्योगों की करीब पचास नमूने की 
परियोजनाएं कायम करने का निर्चय किया गया है। इनमें उन्नत 
तकनीक अपनाने के साथ-साथ अविकसित क्षेत्र के लोगों को पूरा 
रोजगार देने की भी व्यवस्था की जायगी | हमारा बुनियादी लक्ष्य 
केवल तकनीकी कुशलता हासिल करना नहीं है, बल्कि हम व्यापक अर्थ 
में आथिक कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं। जो आर्थिक संगठन आधु- 
निकतम तकनीकी सुधारों के पीछे दौड़ता है और बेकारी तथा मानव- 
दुंखों के रूप में सामाजिक हानि का हिसाब नहीं लगाता, उसे समाज- 
वादी, प्रगतिशील या कार्यकुशल संगठन नहीं कहा जा सकता । 
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पांत्रिक' की बजाय रासायनिक 


क्ृषि के क्षेत्र में कुछ राजकीय यांत्रिक फार्म कायम किये गए हैं, 
ताकि उन क्षेत्रों का पर्याप्त विकास हो सके जितमें सिंचाई की सुविधाएं 
उपलब्ध की जा रही हैं और जहां काफी संख्या में जनशक्ति सहज 
उपलब्ध नहीं है । कितु आमतौर पर हमारी नीति उन छोटे किसानों को 
उदब्बत औजार और साधन देना है, जो बड़े पैमाने पर मशीनी खेती नहीं 
कर सकते । हमारी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में, जहां आबादी 
काफी सघन है, विकसित देशों-जंसी मशीनी खेती न तो व्यावहारिक 
होगी और न बांछनीय । जॉन स्ट्रेची ने एशिया और अफ्रीका के देशों 
के क्षि-कार्यक्रमों में यात्रिक के बजाय रासायनिक साधनों के उपयोग 
पर बहुत अधिक बल दिया है। वह कहते हैं कि रासायनिक खादों, 
स्थानीय खादों और कीटनाशक औषधियों का व्यापक उपयोग करना 
चाहिए । इसके अलावा, दुनियाभर का यह अनुभव रहा है कि मशीनी 
खेती लाजमीतौर पर प्रति एकड़ उपज नहीं बढ़ाती है। उदाहरण के 
लिए, अमरीका और आस्ट्रेलिया के बड़े फा्मों की तुलना में जापान में 
छोटे फार्म दुगंनी और डेन्मा्क तथा. स्विदजरलेण्ड में चौगुनी उपज 
करते हैं । यह सही है कि बड़े फार्मो में उत्पादिता प्रति व्यक्षिः बढ़ती 
है, प्रति एकड़ नहीं। इसलिए समाजवाद को बड़े पैमाने. पर मशीनीकरण 
का पर्यायवाची नहीं समझा जाना चाहिए । विभिन्‍न राष्ट्रीय-अर्थ- 
व्यवस्थाओं में स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार उत्पादन 
के उन्‍नत तरीके बुद्धिं-संगत और संतुलित रूप में अपनाने चाहिए । 


९ 
न्‍्यायोचित वितरण 


जहां समाजवादी समाज की स्थापत्ता के लिए कृषि और औद्योगिक 
. उत्पादन की रफ्तार तेज करना बहुत आवश्यक है, वहां न्‍्यायोचित 
पवितरण की व्यवस्था करना और वर्तमान आथिक और सामाजिक 
विषमताओं में कमी करना भी कम जरूरी नहीं है। आधुतिक विज्ञान 
:और तकनीक शास्त्र की प्रगति के साथ पद्िचम के अनेक देश श्री लुई 
फिशर के दाब्दों में समृद्धि के संकट' से पीड़ित हैं । कुछ लोगों की प्रकट 
समृद्धि के मध्य लज्जाजतक सार्वजनिक गरीबी विद्यमान है । 
यह अधिकतम सामाजिक कल्याण दो अत्यंत भिन्‍न तरीकों से सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ पश्चिमी लोकतंत्री देश, जिनमें 
'पश्चिमी जर्मनी भी शामिल है, हृदय से यह मानते हैं कि बाजारगत 
अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुक्त प्रतियोगिता द्वारा ही व्यक्तिगत सम्रद्धि 
और साव॑ंजनिक हित दोनों प्राप्त किये जा सकते हैं । डा० लुडविग 
'एहुर्ड स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि “प्रतियोगिता के एकमात्र रास्ते से ही 
सारे समाज की प्रगति और लाभ यानी समाजीकरण सर्वोत्तम रूप में 
प्राप्त किया जा सकता है ।” इस आध्थिक मान्यता का आधार इस आशा 
'में निहित है कि उत्पादन के उच्चतर स्तर और व्यक्तिगत सम्रद्धि के 
"फलस्वरूप अंत में सामाजिक और राष्ट्रीय कल्याण सिद्ध हो सकता है। 
'इसके विपरीत, साम्यवादी देश 'स्वहारा की तानाशाही' के द्वारा वर्ग- 
'हीन समाज-व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहे हैं; कितु ताना- 
शाही तंत्र अंत में अत्यंत केंद्रित. और नौकरशांही प्रशासन को. जन्म 
'देता है और राज्य निस्तेज होने के बजाय करीब-करीब असीम सत्ता का 
वपभोग कंरता है। ऑल्डस हक्सले कहते हैं कि. “अमर्यादित संगठत का 
ब्अमानंवी प्रभाव होता है, वह स्त्री-पुरुषों को स्वयं-चालित मशीनें बना 
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देता है और रचनात्मक भावना का गला घोंट देता है।” प्रोफेसर एलेकः 
नोब ने अपनी नई पुस्तक में यह सिद्ध करने के लिए विस्तृत तथ्या 
और आंकड़े प्रस्तुत किये हैं कि चार दशाब्दियों के तानाशाही आयोजन 
के बावजूद सोवियत रूस में आज भी कृषि का “आयोजन तथा प्रशानस 
अकुशल और अपव्ययी है।” ख्थ्‌इचेव ने अपने देश के क्षि-संगठन के 
कुप्रबंध और व्यापक भ्रश्लाचार की कड़ी आलोचता की थी। चीन में 
देहाती कम्यूनों का प्रयोग मुख्यतः इसलिए विफल रहा कि उसके अमल" 
में बहुत अधिक कठोरता और एकरूपता का आश्रय लिया गया । 

भारतीय आयोजन में, दुनिया के आथिक इतिहास में शायद पहली 
बार विकेंद्रित समाजवादी समाज का निर्माण करने का हार्दिक प्रयास 
किया जा रहा है, जिसमें आंथिक विकास की गतिशील रफ्तार के साथ 
व्यापक लोकतंत्री प्रक्रिया के अंतर्गत और शांतिमय तरीकों से व्यापक 
सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना संभव होगी। गांधीजी के 
कथनानुसार, “समान वितरण का सच्चा अथे यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की पुति का साधन प्राप्त हो।/ 
इसका यह अर्थ है कि “ट्रस्टीपन की भावत्ता से जीवन के हरेक क्षेन्नः में 
संयम से काम लिया जाय ।” नेहरुजी ने हमेशा इस बात पर बहुत 
अधिक जोर दिया था कि सभी नागरिकों की खाना, कपड़ा, मकान और 
शिक्षा.जँसी प्राथमिक जरूरतों की पूर्ति की जाय ताकि जन-सूधारण 
को न्यूनतम कितु उत्तम जीवन-मान प्राप्त हो सके । यह स्पष्ठ है कि 
समाजवादी समाज की स्थापना के लिए शब्दश: समान वितरण न तो: 
व्यावहारिक है और न आवश्यक । ह 


प्रगतिशील कर-प्रणाली 


.. तीसरी योजना में वतंमान विषमताओं को कम करने और थोड़े से' 
लोगों या समूहों के हाथ में आथिक सत्ता केंद्रित न होने देने के लिए: 
अनेक लोकतंत्री उपाय प्रस्तावित किये गए हैं। भारत सरकार कीं कर- 
नीति में इसी लक्ष्य की दृष्लि से संशोधन किया गया है। २८ फरवरी 
१६६३ को संसद के सामने अपना बजट-प्रस्ताव पेश करते हुए वित्तमंत्री 
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ने कहा था, “हमको जिस गम्भीर चुनौती का सामता करना पड़ रहा 
है, उसको देखते हुए यह्‌ और भी अधिक जरूरी है कि समता और सामा- 
जिक न्याय के जिन विचारों को हमने अपने जीवन का अविभाज्य' अंग स्वी- 
कार किया है, उत पर पहले से भी कहीं अधिक उत्साहपूर्वक ध्यान दिया 
जाय ।” निम्ततर आयवाले समूह की आय में छद्धि करने के अलावा, 
वर्तमान कर-नीति का उद्देश्य बड़ी आयवालों पर उत्तरोत्तर अधिक 
कर लगाता है। आयकर संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि यदि 
करारोपण के पहले और बाद आयकर देनेवालों की संख्याओं की तुलना 
की जाय तो पता चलेगा कि करारोपण के बाद आय के आधार पर उन 
का पुनविभांजन च्यून आय-समूहों के पक्ष में होगा! 
निम्न तालिका इस स्थिति पर प्रकाश डालती है-- 
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करारोपण के करारोपण के 

रू० पहले बाद 

५००० से नीचे ३०६.० ३१४,४ 
४००६ से १०,००० ३३६.९ २४३, १ 
१०,००१ से २५,००० १८०.२ १८३.६ 
२५,००१ से ७०,००० प्४.१ ४१.८ 
७०,००१ और ऊपर १३.६ ७.६ 
योग यएुण्.८ चदश्ण०५प 


भारत में आयकर और संबंधित टेक्सों की . दर क्रारोपित आय के 
क्षेत्र के अनुसार न केवल उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, बल्कि -अर्जित आय 
के प्रकार के अनुसार भी कऋ्रमिक प्रगतिशील है। इस प्रकार आय की 
समान परिधि में भी सर्वधा अनाजित आय पर सर्वाधिक कर. लगेगा 


१. केंद्रीय राजस्व मंडल के आंकड़ों के आधार पर । - 


-छछ भारतीय संयोजन में समाजवाद 


और वेतन के रूप में होनेवाली आय पर कर-भार कम-से-कम होगा । 
दो लाख की वाषिक आय के कर-दाता को अपत्ती आय का ६७.३ 
प्रतिशत देना होगा बशर्तेकि यहु आय उसका वेतन हो । वेतन के 
अलावा अन्य सवंथा अजित आय पर कर-दाता को आय की उसी राधक्षि 
-पर ६८.६ प्रतिशत और स्वंथा अनारजित आय पर ७४.६ प्रतिशत देना 
होगा । सन्‌ ६३-६४ के बजट में आयकर पर जो अतिरिक्त अधिशुल्क 
लगाया गया था, वह भी क्रमिक प्रगतिशील था । | 


अप्रत्यक्ष कर 


समाजवादी ढंग की समाज-व्यवस्था कायम करने के सिद्धांत के अनु- 
सार उत्तरोत्तर बइद्धियत करारोपण का तत्त्व केंद्रीय और राज्य सरकारों 
“हारा वसूल किये जानेवाले अप्रत्यक्ष करों में भी दिखाई देता है । इस 
प्रकार, तियम रूप में वस्तुओं पर जो कर लिये जाते हैं, उनमें विलास 
और भ्रद्धंविलास की चीजों पर सामान्यत्त: अधिक कर वसूल किया जाता 
'है । जिसके फलस्वरूप ऊंची आय कमानेवाले समूहों की वास्तविक आय 
में कमी हो जाती है । इसके विपरीत, जिन चीजों पर थोड़ी आय कमाने- 
ववाले अपनी आय का बड़ा भाग खर्च करते हैं, उन पर या तो बिल्कुल ही 
'टेक्स नहीं लिया जाता था कम लिया जाता है। उदाहरण के लिए, 
१६६३-६४ के बजट में दियासलाई, चीनी, जूतों आदि पर कोई अतिरिक्त 
उत्पादन कर या अधिशुल्क नहीं लगाया गया । वततस्पति और गैर-जरूरी 
तेलों पर से कर उठा लिया गया । 
“ कुछ भड़कीली उपभोक्‍ता वस्तुओं पर उत्पादन-कर की मात्रा भारी 
'है। उदाहरण के लिए, मोटर गाड़ियों पर कर की दर १००० झर० या 
यथामुल्य (एड वलोरम) पर १० प्रतिशत से ३००० रु० तक अथवा 
१६ हासं पावर से ज्यादा या कम की. स्थिति के अनुसार यथामूल्य पर 
१५ प्रतिशत है । इसी प्रकार रेफ़ीजीरेटरों और वातानुकुलित यंत्रों पर 
उत्पादन कर यथामृल्य.. पर लगभग २० प्रतिशत है | इसके विपरीत 
कुछ वस्तुएं जन-उपभोग की हैं, जैसे - दियासलाई, चीनी, साबुन आदि, 
उतर पर हल्का कर वसूल किया जाता है । 


न्‍्यायोचित वितरण ४४" 


सन्‌ १६६३-६४ के बजट में कुछ वस्तुओं पर उत्पादन कर बढ़ाया. 
गया है, और साथ ही अधिशुल्क भी लगाया गया है। इससे” 
करों की क्रमिक ढद्धिशीलता के सिद्धांत की और भी पुष्टि हुई हैं। देखा 
जाय तो बुनियादी उत्पादन में यही सिद्धांत प्रचलित है। उदाहरण के 
लिए सुप्रफाइन कपड़े पर ४७.५ पैसे प्रति मीटर कर लिया प्रति 
जाता है, जबकि मोटे कपड़े पर यह कर १८ पैसे मीटर है। इसके: 
विपरीत, सन्‌ १९६३-६४ के बजट में लिखने के कागज, कांच, चीनी 
मिट्टी के सामान, बिजली के बल्ब आदि पर १० प्रतिशत से लेकर चाय,. 
कहवा, साबुनों और प्रसाधन सामग्री पर २० प्रतिशत तक और रेशमी 
कपड़े, रेडियो, रेडियोग्रामों, मोटर गाड़ियों आदि पर ३३३७ प्रतिशत" 
अधिशुल्क लगाया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि उत्पादन कर इस 
तरह लगाये गये हैं कि क्रमिक इृद्धिशीलता की प्रणाली जन-उपभोग: 
की वस्तुओं पर ही नहीं, बल्कि भड़कीली उपभोग की वस्तुओं पर भी 
लागू होती है । 

राज्यों में लगनेवाले करों के बारे में भी यही प्रणाली अपनाई' 
जा रही है | बिक्री कर इस तरह लगाया जाता है कि वह वस्तुओं की: 
प्रदत्त और श्रेणी पर निर्भर करता है, चाहे वे विलास की हों या 
आवश्यकता की। रेफ़ीजिरेटरों, प्रामोफोनों, वातानुकुलित यंत्रों आदि 
पर १० प्रतिशत विक्री-कर लगाया जाता है । कितु औषधियों और 
दवाओं, तिलहनों, साधारण कांच की चीजों पर टेक्स की दर विभिन्‍न 
राज्यों में २ से ५ प्रतिशत है । इससे पता चलता है कि सामान्य उपभोग 
की वस्तुओं पर कर लगाने में क्रमिक बइृद्धिशील कर-प्रणाली लागू 
होती है । 


क्या धनी और धनी हो रहे हैं ? 


कुल मिलाकर, राजस्व कर-नी ति और अल्प आयवाले समूहों को दिये 
 जानेवाले अन्य प्रोत्साहतों के फलस्वरूप अल्प आयवाले समूहों में कमाने-- 
वालों की संख्या में काफी हृद्धि हुई है। अखिल भारतीय आयकर अंकों 
केआधारपरसंकलित आगे की तालिका से पता चलता है कि सन्‌ ५३-५४ 


है भारतीय संयोजन में समाजवाद 


से ५६-६० के छह वर्षों में ५००० रु० वाधिक से कम कमानेवालों की 

संख्या में उच्च आयवाले समूहों के व्यक्तियों की संख्या की तुलना में तीज 

“गति से ढद्धि हुई है । । 
करारोपण के पूर्व श्रायकर प्रदाताओं की कुल संख्या 


(अंक .००० व्यक्तियों में ) 








करारोपित आय' १६५३-५४ सालभर १९५९-६० सालभर 
का क्षेत्र (०) के कुल के कुल 
का%, का%, 

५००० से नीचे १५७.६ ३१.१ ३०६.० ३४.४ 


४००१ से १०.००० २०१२ ३६.७ ३३६,.६ ७:८८ 
१०,००१ से २५,००० १०७.,४५ २१.२ श्प०,२ २०.२ 
२५,००१ से ७०,०००. १२.० ६.३ ५४.१ ६.१ 


७०,००१ से अधिक ८ १.६ १३.६ १.४ 
योग ५०६.४ १००.० .. प९०,.८ १००,० 


इस तालिका से पता चलेगा कि ५००० रु० से नीचे के आय- 
समूहों में आयकर दाताओं का प्रतिशत सन्‌ ५३-५४ में ३१.१ प्रतिशत 
से बढ़कर सन्‌ ५६-६० में ३४.४ प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत: 
अन्य-आय समूहों में यही प्रतिशत कम हुआ है । 
कर न लगनेवाले आय-समूहों के संबंध में कोई[|निश्चित आंकड़े 
'उपलब्ध नहीं हैं । कितु निम्नतम आयवाले व्यक्तियों के डाकखानों और 
परिगणित बैंकों के बचत-खातों की संख्या बतानेवाली निम्न तालिका से 
स्थिति का खासा अनुमान किया जा सकता है। 
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सेविंग बेक अ्रमानत खाते 





१६५१-५२ १६६१-६९ ५१-४२ की 
तुलना में . 
६१-६२ की 
(करोड़ रुपयों में) प्रतिशत इद्धि 
के. पोस्ठ आफिस बचत 
खातों की राशि वर्ष 
के अन्त में ७४.२ ३२४५,४ डेप, ९ 
ख, परिगणित बैंकों के | 
बचत खातों की वर्ष 
के अन्तिम शुक्रवार 
की राशि १३५.७ ३३३.७ २४५.६ 
क--ख का योग २०९,६९ ६५६.१ ३१४,० 


यह ॒ दिखाई देगा कि सन्‌ ५१-५२ से ६१-६२ की दस वर्ष की 
अवधि में बचत-खातों की राशि तीत गुनी से अधिक बढ़ी है। डाकखानों 
के बचतखातों की राशि में ४३६ प्रतिशत की असाधारण बद्धि हुई है 
और यह अनुमान कियां जाता है कि निम्ततम आय-समूहवाले व्यक्ति 
डाकखांतों में ही आमतौर पर बचत-खाते खोलते हैं । यह सही है कि 
'इन बचतखातों की राशि में हुई कुछ इछ्धि छोटी बचत संग्रह-अभियाम 
और जन-संख्या की छृद्धि के कारण हुई होगी । कितु इस - तालिका से 
यह तथ्य प्रकट होता है कि जो व्यक्ति पहले बचत नहीं कर पाते थे, थे 
अब करने लगे हैं । 

इन तथ्यों से इस आलोचना का पूरा औचित्य सिद्ध नहीं होता कि 
भारत में आयोजन के बावजूद विभिन्‍त आथ्थिक शक्तियों के फलस्वरूप 
धनी अधिक धनी और गरीब अधिक गरीब हो रहे हैं। कम आयवाले 
समृहों में व्यक्तियों की आय में हश्य परिवर्तन दिखाई देता है, जबकि 
ऊंची आयव्ाले समूहों में व्यक्तियों की अपय में गिरावट भाई है । इसके 


श्प भारतीय संयोजन में समाजवाद 


अलावा, आयकर और कंपनी करों के अतिरिक्त ऊंची आयवाले समूहों" 
पर उत्पादन करों; संपत्ति, पूंजी उपलब्धि और उपहार टैक्सों आदि केः. 
रूप में उत्तरोत्तर कर-भार डालने के अन्य अनेक कदम उठाये गए हैं | 
इन सब टैक्सों का धनी वर्गों पर कुल मिलाकर काफी असर पड़ा है। 


तुलनात्मक अध्ययत्त 


भारत, जापान, अमरीका और पर्िचिमी जम॑नी में व्यक्तियों की 
आय पर लगनेवाले करों का तुलनात्मक अध्ययन लाभदायक होगा । 
सामान आय पर (दो बच्चों वाले विवाहित व्यक्तियों के लिए ) 


प्रभावशील आयकर की दरें 
(सन्‌ १६६१-६२ के अंक ) 


'वनिननिताजत5>ब>».। 





औसत पारिवारिक आय के गुणन के रूप में करदाताओं की आय 
र्‌ है. १० २० प्रुणः १०० 





"भारत ० १३ ६.६ १७६ ४५.४ ६१.७ । 
जापान २०.२ २१.२ ३१.५ ३९.६ इ४ऐफ,८.. ४४.४ 


अमरीका २१.१ ३१.१ ५०.३ ६४४ ७९.५ 5५.४ 
पश्चिमी जर्मनी २५.४ रे४.८. ४४.६ ४१.५ उप. नहीं उप. नहीं 





उपरोक्त तालिका से पता चलेगा कि 'समान! आमदनियों को' 
तुलना का आधार माना जाय तो भारत में करों का बोफ जापान, 
अमरीका और पश्चिमी जमेनी के मुकाबले कहीं कम है. (अवश्य ही 
जापान में १००गुणा पारिवारिक आयपर कर-भार|कम है ।) कुल मिला- 
कर यह कहा जा सकता है कि भारत में गरीबों पर .कम कर-भार है, 
मध्यम वर्ग पर कर-भार सामान्य है और ऊंची आयवालों को भारी 
कर-भार वहन करना पड़ता है, किंतु अप्रत्यक्ष कर भारी हैं और उन्तका" 
बोभ साधारणतया मध्यम आयवाले समूहों पर पड़ता है, इसलिए सर्वाग 
टेक्स:प्रणाली की उत्तरोत्तर हृद्धिशीलता कम हो जाती है | यदि समातः 
आमदनियों को तुलना का आधार माना जाय, तो जापान और पदिचिमी - 


न्यायोचित वित्तरण ३ 


जरमनी में निम्न और मध्यम आय-समूहों के साथ अपेक्षाकृत कड़ाई होती 
है । अमरीका करोड़पतियों के अलावा अन्य सभी आय-समूहों के प्रति कुछ 
उदार है| पिछले कुछ वर्षो में भारत में आयकर दाताओं की संख्या सच- 
मुच बराबर बढ़ रही है। आयकर लगनेवाले व्यक्तियों की संख्या, आय- 
की राशि और कर-निर्धारण की प्रतिशत इद्धि सन्‌ १३-५४ और ५९-६० 
के मध्य क्रशः: ७६, ५३ और २१ रही है। कर लगतेवाले व्यक्तियों 
की संख्या और कर की राशि में सन्‌ ५४-५५ से जो सतत्त इद्धि हुई है, 
उसका कारण राष्ट्रीय आय में दद्धि, आयकर के लिए आय की सीमा में: 
कानूनी कमी और संभवतः कर-वसूल करनेवाले अधिकारियों की पहले 
से अधिक सतकंता है। कितु यह अर्थसृचक है कि यद्यपि कर-देय आय 
की राशि राष्ट्रीय आय के अनुपात में कुल मिलाकर बढ़ी है, कितु सन 
१६५६-६० में कर-देय राष्ट्रीय आय की वहु केवल १८ प्रतिशत ही थी । 
इसकी तुलना में सन्‌ ५८-५६ में मोटेतौर पर अमरीका में यह अनुपात 
७० प्रतिशत और ब्रिटेन में ४० प्रतिशत था । भारत में कम अनुपात 
का एक कारण यह है कि देश के बहुसंस्यक लोगों की आय कानूनी छूट 
की सीमा ३००० रु० से कम है। आयकर छूट की सीमा ब्रिटेन. में सन 
५८-५६ में १८० पौण्ड अथवा २४०० रु० और अमरीका में सन्‌ ५४- - 
५४ में ६०० डालर अथवा २८५५७ रु० थी। इसलिए भारत में छूठ की 
सीमा और कम की जा सकती है | खासकर चीनी और पाकिस्तानी 
आक्रमण के कारण उत्पस्त राष्ट्रीय-संकट की स्थिति को ध्यान में रखते 
हुए इसके लिए पूरा औचित्य है । 


करों से बचना और करों की चोरी 


यद्यपि आयकर के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि निम्ते' 
आय-समूहों की आय' में निश्चित परिवर्तन हुआ है । कितु हमें यह तथ्य . 
नजरअंदाज नहीं करता चाहिए कि देश में ऊंची आयवाले समूहों में 
-करदाता करों से बचने और करों की काफी मात्रा में चोरी करते हैं ।- 
जैसा कि प्रोफेसर-टिटमस ने ब्रिटेत के आयकर संबंधी आंकड़ों के गहरे - 
अध्ययंन के बाद कह है, ये आंकड़े 'अंकीय भ्रमजाल' अधिक हैं, “कारण कि . - 
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समाज के सामाजिक और आथधिक ढचे में गहरा परिवतेत आ चुका है; 
रोजगार, जन-संख्या की विशेषताओं और कौदटुंबिक संबंधों में परिवतेत 
हुआ है ।” धनी वर्ग विविध प्रकार से कानूनी दांव-पैचों के द्वारा करों से 
बचने की कोशिश करता है और ये 'सूक्ष्म तरीके” अब आकार में काफी 
बढ़ गए हैं। भारत में भी धती और उच्च मध्यम-बर्ग के परिवार आय- 
कर और अधिकर की ऊंची दरों से बचने के लिए धीरे-घीरे विभवक्‍त हो 
रहे हैं। उदाहरण के लिए, हिन्दू संथ्ुक्त परिवारों में ४०,००० २० से 
ऊपर की आमदतियों पर कर-निर्धारण कंम हो रहा है । सन्‌ ५३-५४ में 
इस श्रेणी में कर-दाताओं की संख्या २००९ थी। उनकी आय और टैक्स 
की राशि क्रमशः १८-२२ करोड़ और ८५-४१ करोड़ रु० थी । सन्‌ ५९-६० 
में इस श्रेणी में करदाताओं की संख्या घटकर १७५९ रह गई और उनकी 
आय १४.५६ करोड़ और देय-कर-राशि ६.८८ करोड़ रु० थी । इसलिए 
आयकर संबंधी आंकड़ों को, जिनसे देश में पहले की अपेक्षा श्रधिक 
आशथिक समानता की दिलख्या प्रकट होती है, बिल्कुल यथार्थ निदर्शक 
ही नहीं मान लेना चाहिए । 

टेक्सों से बचने के विभिन्‍न तरीकों के अलावा यह मानना होगा 
कि देश के ऊंची आयवाले समूह टेक्सों की खासी माज्ना में चोरी करते 
हैं। करों की इस चोरी की मात्रा के अनुमानों में अवश्य ही अंतर 
होगा । ५० करोड़ से लगाकर २०० करोड़ तक प्रतिवर्ष करों की चोरी 
होने के अनुमान किये जाते हैं। कितु हमें स्पष्टतः स्वीकार" करना 
चाहिए कि आंयकर की चोरी के विभिन्‍न छिद्रों के बंद करने की काफी 
गूृंजाइश है । वर्तमान संकट के समय लोग राष्ट्रीय कोष में अधिक 
टेक्सों के रूप में अपना योगदान करने के लिए राजी हैं। किंतु वे यह 
जरूर चाहते हैं कि सरकार वर्तमान टैक्‍्सों को, विशेषकर समाज के धनी 
वर्गों से, वसूल करने के लिए संगठित प्रयास करे । इस संबंध में निस्‍्त 
सुझावों पर सावधानी से विचार किया जाय और जहां संभव हो, उन 
पर अमल किया जाय । . ! 

(१) आयकर-दाताओं की भारत में कुल संख्या करीब. १० लाख 
है | हमारी जन-संख्या को देखते हुए यह संख्या थोड़ी है। अगर आय- 
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कर विभाग घर-घर और दुकात-दुकान पर जाकर व्यवस्थित ढंग से 
जांच-पड़ताल करे तो आयकर-दाताओं की संख्या में इद्धि होने की काफी 
गुंजाइश है। वर्तमान में ऐसी जांच की व्यवस्था है, कितु इस विषय 
में अधिक उत्साह से काम लेते और राष्ट्रीय अभियान चलाने की 
'जरूरत है । 

(२) सारे देश में, शहरों में भवन-निर्माण की विस्तृत जांच कराना: 
लाभदायक होगा, जिससे पता चल सके कि इस कार्य में पूंजी किन 
साधनों से प्राप्त हुई और भूतकाल में प्रकट की गई आमदनी से उसकी 
'संगति बैठती है अथवा नहीं । आयकर अधिकारियों को यह मालूम करने 
की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जायदादों से होनेवाली आय को: 
आय के बिवरणों में घोषित किया जा रहा है अंथवा नहीं । इस विषय 
में कुछ चुने हुए झहरों में नमूने के तौर पर जांच की जा सकती है 
और उसके बाद इस योजना को सारे शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाय । 

(३) रजिस्ट्रारों और नायब रजिस्ट्रारों को हिदायत दी जाय कि 
बे भूमि और मकानों की जायदाद के लेत-देत का विवरण समय-समय 
पर आयकर विभाग को भेजें । आयकर अधिकारी संबंधित आयकर- 
दाताओं के आय-विवरणों की जांच-पड़तांल में इस जानकारी का उप- 
योग कर सकते हैं । 

(४) अत्यक्ष-कर-समिति ते सिफारिश की है कि ठेकेदारों को जब 
विभिन्‍त सरकारी एजेंसियां भुगतात करें तो साथ ही आय-कर भी काट 
लिया करें ताकि कर की चोरी न होने पाये । यह आवश्यक प्रतीत होता 
है कि इस सिफारिश पर शीघ्र अमल किया जाय । मालूम हुआ है कि 
पाकिस्तान सरकार ने ठेकेदारों को भुगतान के समय ऐसा करना शुरू 
भी कर दिया है । ह 

(५) कर से बचने के लिए इस ढंग से व्यवसाय किया जाता है, जिसे 
'हिसाब-बहियों में दर्ज नहीं किया जाता । यह प्रथा बड़े पैमाने पर प्रच- 
'लित है | यह बुराई गत युद्ध के दौरान कीमतों को नियंत्रित करने 
संबंधी . नियमों . के कारण पैदा हुई. और विभिन्‍न राज्यों सें. बिक्री-कर 
लागू होने के बाद उसे और भी बल मिला । इस प्रथा के कारण सरकार 
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को घिक्री-कर के रूप में ही नहीं, बल्कि आय-कर में भी काफी हाक्ति 
उठानी पड़ती है । इस प्रकार की करों की चोरी को बेहिसाब प्राप्त 
हुईं संपत्ति की सतत जांच-पड़ताल करके ही प्रभावशाली रूप से रोका 
जा सकता है । इस प्रकार की जांच-पड़ताल बहुसंख्यक मामलों में संभव" 
नहीं हो सकती । इसलिए सरकार को चुने हुए कर-चोरी के मामलों 
में क्षेत्रत और व्यापार या उद्योगगत आधार पर मुकदमे चलाने 
चाहिए । 

(६) कस्टम विभाग में जानकारी देनेवालों को उदारतापूर्वक 
पुरस्कार दिये जाते हैं और उन्तसे अच्छे परिणाम निकले हैं । यह प्रणाली 
आयकर विभाग में भी जारी की जानी चाहिए | 

(७) कंपनी करों के संबंध में कंपनियों की खर्चे की छूट की 
मर्दों को कड़ा करके कर-वसूली के छिंद्रों को बंद किया जा सकता है । 
इस समय औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के डायरेक्टरों और 
बड़े अधिकारियों को आवास, परिवहुन और आतिथ्य सत्कार के ताम 
पर काफी उदार सुविधाएं दी जा रही हैं | यद्यपि सन्‌ १९६१ के आय- 
कर कानून ने अतिथि-सत्कार की कुछ सीमा निर्धारित कर दी है, फिर 
भी अन्य कुछ मदों में कमी की गुंजाइश है, जिल्हें व्यवसाय को बढ़ाने के 
लिए उचित खर्चे की संज्ञा दी. जाती है । एक अधिकारी के वेतत और 
आलनुसंग्रिक सुविधाओं पर ६०,००० रु० वाधषिक खर्च की सीमा निर्धारित 
कर देने का निर्णय एक सही कदम है । 

भारत को सही अर्थों में प्रगतिशील लोकतंत्र होना चाहिए | लोक- 
तंत्र को स्थायी आधार परं॑ सफल होता हो तो उसे 'बहुत अधिक ढीला” 
और अनुशासन रहित नहीं होना चाहिए । अपने समस्त नागरिकों के 
लिए उच्चतर जीवन-मान प्राप्त करने के लिए उसे समाज विरोधी" 
प्रदत्तियों. पर तात्कालिक और प्रभावशाली अंकुश लगाना चाहिए । 
कठोर कदम जब उठाये जाते हैं तो वे हमेशा लोकप्रिय नहीं होते, किंतु 
श्री वाल्टर लिपमेन के शब्दों में “बार-बार के नरम निर्णय ऐसी अवस्था: 
उत्पन्त कर देंगे, जिसमें स्वतंत्रता और लोकतंत्र नष्ठ हो जाते हैं।”. 
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आश्िक शक्ति का विभाजन 
तीसरी योजना ने ऐसी अनेक दिशाओं का निर्देश किया है, जिनके 
अनुसार कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों के हाथों में आथिक शक्ति केंद्रित 
न होने देने के लिए कदम उठाये जा सकते हैं | प्रथम, जिन क्षेत्रों में 
बड़ी औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना और भारी पूंजी-वितियोजन की आव- 
इयकता हो, उनमें राजकीय शक्ति के केंद्रीयकरण को प्रभावशाली रूप में 
रोका जा सकेगा। दूसरे, उद्योग में नये सिरे से दाखिल होनेवालों और 
अध्यम और छोटे आकार की औद्योगिक ईकाइयों को, विशेषकर सहु- 
'कारी क्षेत्र में, अधिक अवसर दियेजा रहे हैं। सन्‌ १९५६ के औद्योगिक- 
सीति-प्रस्ताव के दायरे में भारत सरकार को औद्योगिक लाइसेंसों के 
जरिये निजी पूंजी विनियोजन को नियंत्रित करने के पर्याप्त अधिकार - 
मिले हुए हैं। इसके अनुसार, नई औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना या 
पूरानी के विस्तार के लिए लाइसेंस कमेटी की पूरी स्वीकृति आवश्यक 
है । नये लाइसेंस जारी करते समय चुने हुए औद्योगिक समूहों में उद्योग 
केंद्रित न होने देकर आश्थिक क्षक्ति को फैलाने की सावधानी रखी जाती 
है । इससे अल्पविकसित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापता में मदद मिली. है 
और विभिन्‍त क्षेत्रों में बहुत से नये और नौजवान व्यवसायियों को 
ओत्साहन मिला है । 
जहां भारत सरकार समस्या के इन पहलुओं को स्वीकार करती है, 
वहां. इस दिशा में आगामी वर्षों में प्रगति और तेज होनी चाहिए । 
प्रोफेसर डी०- आर० गाडगिल ने बताया है कि विदेशी सहयोग-कर्ताओं 
के साथ हुए करारों ते किस प्रकार कुछ भारतीय .पूंजीपति प्रतिष्ठानों 
को और तांकत पहुंचाई है । निजी क्षेत्र में प्रबंधक श्रेणी के कमंचारियों 
को अपेक्षाकृत जो- भारी वेतन दिने जाते हैं, उसका उच्च सरकारी 
अफसरों पर बुरा प्रभाव पड़ा हैं, जो व्यवसायियों से आशा करते हैं कि वे 
उनके पुत्रों और रिश्तेदारों और रिटायर होने के बाद स्वयं उन्हें नौक- 
रियां देंगे । इसलिए यह और भी जरूरी है कि इस बारे में सावधानी 
रखी जाय, ताकि आर्थिक शक्ति का वास्तविक अर्थ में ज्यादा विभाजन 
हो और एकाधिकारी प्रद्धत्तियां विकसित न हों। 


8 भारतीय संयोजन में समाजवाद 


राजकीय नियंत्रण 

भारत सरकार ने निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मैनेजिंग एजेंटों: 
और मैनेजिंग डायरेक्टरों के हाथों में आथिक शक्ति केंद्रित न होने 
देते के लिए अनेक कदम उठाये हैं । सत्‌ १६५६ के कंपनी क़ानून के 
पास होने और उसमें हाल के संशोधनों के बाद राज्य को अंतर-कंपनी' 
विनियोजन, विभिन्‍न कंपनियों की सह-डायरेक्टरशिप, आंतरिक' 
साधनों के उपयोग और डायरेक्टरों तथा उच्च अधिकारियों के पारि- 
श्रमिक के बारे में पहले से अधिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। 
औद्योगिक (विकास और नियमन) कानून १९५६ द्वारा प्राप्त अधिकारों 
का उत्पादन, वितरण और मुल्यों पर नियंत्रण करने के लिए उपयोग 
किया जा सकता है। सन्‌ १६६० के संशोधित कंपनी कानून के 
अंतर्गत कोई भी कंपनी एक साथ सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष, मैनेजिंग 
एजेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा मैनेजर के रूप में एक से अधिक 
प्रबंध अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकती । किसी सार्वजनिक लिमिटेड 
कंपनी या उसकी सहायक कंपनी में किसी व्यक्ति को प्रथम बार 
भेनेजर के रूप में नियुक्त करने के लिए भी केंद्रीय सरकार की मंजूरी 
प्राप्त करना जरूरी है। यदि भारत सरकार खास अनुमति प्रदान न 
करे तो कोई आदमी पब्लिक या प्राइवेट दो से अधिक कंपनियों के 
मैनेजर के रूप में काम नहीं कर सकता । कंपनी विनियोजनों के बारे 
में भी क़ानून की व्यवस्थाओं में संशोधत कर दिया गया है। कुछ 
मर्यादाओं और अपवादों को छोड़ कर प्रबंध समूहों के बाहर पूंजी 
विनियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। अंतर- 
कंपनी विनियोजन में विनियोजन करनेवॉली कंपनी अपनी संग्रहीत 
पूंजी का ३० प्रतिशत तक विनियोज॑त कर सकती है | इस समग्र सीमा 
के भीतर यह और प्रंविधान है कि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी 
के ९० प्रतिशत से अधिक साधारण शेयर नहीं खरीद सकती । सबसे 
ताजा संशोधन (१६६३) का उद्देश्य कंपनी कानुन का समन्वित' 
प्रशासन और भ्रप्ठ-प्रणालियों का उन्मूंलन है । 

यह सुझाया गया है कि औद्योगिक वित्त-निगम जैसी विविक्त 


न्‍्यायोचित वितरण . ट्ष्‌ 


सरकारी एजेंसियों को सुरक्षित ऋण देने के बजाय ठोस निजी उंद्योगों 
की साधारण शेयर पूंजी में हिस्सा लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 
सन्‌ १६९६० के संशोधित कानून के अनुसार निगम को ऐसा करने का 
अधिकार मिल गया है और कोई कारण नहीं कि समाजवादी नमृने के 
आंतरिक अंग के रूप में उस पर अमल क्‍यों न किया जाय ! यह संतोष 
का विषय है कि अब संसद ने उपयुक्त मामलों में ऋण को साधारण 
शेयरों में. बदलते की नीति पर चलने का सरकार को अधिकार दे दिया 
है| यूनिट ट्रस्ट आंदोलन को भी भारत में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, 
ताकि निम्त और मध्यम आय-समूह संद्रों से होनेवाली हानि की जोखिम 
न उठाते हुए शेयरों के रूप में संपत्ति हस्तगंत कर सकें। अप्रोफेसर 
टाने की राय में संपत्ति का विकेंद्रीकरण स्वतंत्रता का साधन होता 
है और मैं तो. कहूंगा। कि यह समाजवादी लोकतंत्र की दिशा में एक 
अच्छा कदम है ! 


छोटें उद्योगों का विकास 


छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के. 
मुकाबले उनकी प्रतियोगात्मक स्थिति को सुहढ़ करना सरकार की 
सुनिश्चित नीति रही है । तीसरी योजना के शब्दों में “छोटे और ग्राम- 
उद्योगों ने गत दशाब्दि में अतिरिक्त रोजगार, अधिक उत्पादत और 
अधिक न्यायोचित वितरण की दिल्या में उल्लेखनीय ग्रोमदान दिया है । 
तीसरी योजना की अवधि में उनका स्थान और भी महत्वपूर्ण रहनेवाला' 
है। तकनीक और संगठन में सुधार हो जाने से ये उद्योग राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था के अंतर्गत कार्यक्षम और प्रगतिशील बविकेंद्रित क्षेत्र का रूप' 
धारण कर सकते हैं और विशेषकर अविकसित क्षेत्रों में रोजगार” और 
आय के साधन उपलब्ध कर सकते हैं । कितु तकनीकी परिवतंत की 
रफ्तार इस तरह नियमित करंती होगी कि बड़े पैमाने पर तकनीकी 
बेरोजगारी से बचा जा सके, जो लाखों व्यक्तियों के लिए मुसीबत का 
कारण होती है । ; 


३६ भारतीय संयोजन में समाजवाद 


छोटे उद्योगों के विकास के लिए सरकार विभिन्‍न तरीकों से 
सहायता दे रही है । उनको कच्चा माल; मशीनें, आवश्यक सेवाएं और 
अपेक्षाकृत सस्ते दर पर ऋण सुलभ करते के लिए क़दम उठाये 
जाते हैं । 
्रीटे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सारे देश में 
औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं । दूसरों योजना की अवधि में 
६० बस्तियां या तो स्थापित की गईं या मंजूर की गईं। तीसरी 
 थोजना की अवधि में विभिन्‍्त आकार की ३०० ओऔद्योगिक बस्तियां 
स्थापित की जायंगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ते दूसरी योजना 
की अवधि में लघु उद्योगों को किराया-खरीद की शर्तों पर ४.२० 
करोड़ रुपये मुल्य की मशीनें सुलभ की हैं । इसके विपरीत, सरकार 
ने कुटीर और लघु उद्योगों से जो सामग्री खरीदी, उसका सुल्य सन्त . 
५३-५४ में ७, ४०,००० रुपये से बढ़कर सन्‌ १६६०-६१ में ६ करोड़ 
रुपये से अधिक हो गया । 
औद्योगिक बस्तियों के अलावा, उद्योग मंत्रालय ने तीसरी योजना 
की अवधि में, विशेषकर अल्प विकसित क्षेत्रों में अनेक ग्राम्य औद्योगिक 
बस्तियां स्थापित करने का निश्चय किया है । ग्राम्यः औद्योगिक बस्तियों 
में कारीगरों के उपयोग के लिए मुख्यतः कार्ये, स्थान और कुछ अन्य : 
समान सेवा-सुविधाओं की' व्यवस्था की जायगी । 
लघु-उद्योगों का विकास हाल के वर्षों में भारत में विकास आयो- 
जन का अत्यंत अर्थसुचक चिह्न है। उदाहरण के लिए, सन्‌ १६५६- 
६० की अवधि में साइकल निर्माण करनेवाली लघु ईकाइयों की. संख्या 
४४ से १५०, सिलाई की मशीनों की ३५ से ७५, मशीती औजारों 
की ३४४ से ५०० से अधिक, विद्युत मोटरों की ६ से ७४ और बिजली 
के पंखों की २२ से ४७ हो गई । लघु उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड रहित 
मशीनी औजारों का मूल्य सन्‌ १९५६ में १.३० करोड़ रुपये से बढ़कर 
सन्‌ १६६० में ४ करोड़ रुपया हो गया । वर्तमान संकट के समय, 
लघु औद्योगिक ईकाइयों को सुरक्षा के लिए. आवश्यक सामग्री. का 
उत्पादन करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस काम 


न्‍्यायोचित वितरण ७ 


सके लिए तकनीकी श्रम्मिक बड़ी संख्या में फिर से प्रशिक्षित करने के 
लिए अल्प अवधि के पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था की जा रही है | 


ग्राभ्य औद्योगीकरण 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, योजना-आयोग ते ग्राम्य' औद्योगी- 
“करण की करीब ५० परियौजनायें शुरू को हैं और इन' परियोजनाओं 
"से प्राप्त अनुभव को अन्य क्षेत्रों में अनेक गुना प्रसारित किया जायभा । 
“इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय देहात का औद्योगीकरण करना 
है ताकि सहकारिता के आधार पर समाज का कृषि-औद्योगिक ढांचा 
“स्थापित. किया जा सके । देहाती क्षेत्रों में विभिन्‍त प्रकार के उद्योग 
'पहुंचाकर हम गांवों और शहरों के बीच की चौड़ी खाई को पाठलने में. 
न्सफल हो सकते हैं। बड़े शहरों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के केंद्रित होने 
“के कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के परंपरागत ग्राम और कुदीर - उद्योग 
-मप्ठ हो रहे हैं और बेकारी और अद्धबेकारी बढ़ रही है। फलस्वरूप 
“गांवों की आबादी शहरों को जा रही है और देहात का सामाजिक और 
“आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। डॉ० शुमाकर ने शहरी क्षेत्रों 
-और ग्रामीण अथवा “बची-खुची' अर्थव्यवस्था के बीच चलनेवाले 
“सतत संघर्ष के कारण भारतीय अर्थ-व्यवस्था में. “पारस्परिक विषदान 
ल्‍की क्रिया” की ओर विशेष रूप से ध्यान खींचा है । गांवों और 
“दहरों के बीच वर्तमान विषमताओं और संघर्षों को कम करने का एक- 
मात्र प्रभावशाली तरीका यह है कि मध्यम, लघु ओर ग्राम तथा कुटीर 
उद्योगों के व्यापक विस्तार द्वारा देहातों में नाना प्रकार के गर-कृषि' 
“धंधे पहुंचाकर ग्राम-अर्थव्यवस्था में विविधता लाई जाय । प्रोफेसर 
“कोल के शब्दों में, “गांधीजी का खादी-विकास-आंदोलन एक कल्पनाशील 
“व्यक्षित का स्वप्न नहीं है, जो भूतकाल को जीवित. करता चाहता हो, 
बल्कि वहू गरीबी का अंत करने और भारतीय ग्रामीण के जीवन-मान को 
“उन्तत करने का व्यावहारिक प्रयास है ।” नेहरूजी ने भी इस बात पर 
बजोर दिया था कि “अगर विशद्याल संख्या में बेकार और अद्धंबेकार लोगों 
"को तांत्कालिक सहायता पहुंचानी है, यदि उस सड़ांध को रोकता है कि 


भ्र्प भारतीय संयोजन में समाजवाद 


जो सारे भारत में फैल रही है और जन-समूह को पंगू बना रही है, यदि 
ग्रामीणों के जीवन-मान को सामूहिक रूप से थोड़ा भी उन्लत करना 
है, और यदि यह सब-कुछ बिना विशेष पूंजी के करना है तो ग्रामीण 
उद्योगों को अपनाना ही होगा ।” । 
फलत:, बहुत सारे गांवों में बिजली पहुंचाकर ग्रामीण औद्योगीकरण' 
की क्रिया में सक्रिय मदद दी जा: रही है। तीसरी योजना के अंत तक 
५००० और इससे ऊपर की आबादीवाले सब गांवों को और २००० 
से ५००० तक की आबादीवाले ५० प्रतिशत गांवों में कृषि और 
ग्रामीण-उद्योग दोनों को पुष्ठ करने के लिए बिजली दे दी जायगी। यह: 
अक्सर अनुभव नहीं किया जाता कि किसी बेकार व्यक्ति को ग्रामीण” 
वातावरण से हटाकर शहर में बसाने में जितना खर्च होता है, उससे 
कहीं कम उसे अपने ही गांव' में रोजगार देने में खर्चे होगा । जैसा कि 
बाल्टर लिपमेन ने कहा है, “हमें यह सादा और प्रकट सत्य स्वीकार 
करना चाहिए कि बड़े शहरों में एकत्र लोगों पर खुले देहात में रहनेवाले' 
लोगों के मुकाबले सार्वजनिक या सामाजिक सदों पर अधिक खर्च करता 
पडता है ।” योजना आयोग में किये गए कतिपय अनुमानों से प्रकट होता. 
है कि एक आदमी को अपने ही गांव में रोजगार देने की तुलना में उसी 
व्यक्ति को शहर में रोजगार देने में पचास गुना अधिक रुपया खर्च 
होता है । निःसंदेह, भारत जैसा गरीब देश ग्रामीण आबादी के शहरी" 
प्रयाण की वर्तमान रफ्तार को निर्बाध जारी नहीं रहने दे सकता । 
आचार्य विनोबा. के छब्दों में हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सबसे 
दुखांत घटना यह है कि “जब कृषि विफल होती है तो सारा ग्राम-जीवन 
विफल हो जाता है ।” करोड़ों अधनंगे और भूखे व्यक्तियों की इस दुखांत 
 घटता को सुखी जीवन में बदलना होगा .। अत: ग्रामीण उद्योगों को 
प्रोत्साहन देने की नीति किसी संकुचित सिद्धांतवाद पर नहीं, बल्कि 
व्यावहारिक विचारों प्र आधारित है । 
पिछले दिनों, अनेक हलकों में सुझाव दिये गए. हैं कि इन ग्रामीण- 
उद्योगों को जहां एक ओर सहकारी समितियां चला रही हैं, वहां दूसरी” 
ओर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के स्वामित्व और, प्रबंध में" 
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भी उन्हें चलाया जाता चाहिए । उड़ीसा सरकार इस आधारों पर ठोस 
योजना बना चुकी है इसका अर्थग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का 
विस्तार करना होगा । मेरी राय में यह प्रयोग करने योग्य है। अवश्य 
ही इसके लिए ऐसे स्थानीय उत्साही औद्योगिकों को खोजना और प्रशिक्षित 
करना होगा; जिन्हें व्यापार और उद्योग केक्षेत्र में सामुदायिक हित के 
लिए नियोजित किया जा सके । आवश्यक पथ-प्रदर्शन और देखभाल की 
जाय तो कोई कारण नहीं कि यह अच्छा प्रयोग सफल न हो । 


भूमि-सुधार कानून 


देहाती क्षेत्रों में आय और संपत्ति के अधिक न्यायोचित वितरण के 
लिए भूमि-सुधारों का श्रीगणेश एक मुख्य कार्यक्रम रहा है। जमींदारी,. 
जागीरी और इनामदारी प्रथाओं की समाप्ति, जो खेती योग्य भूमि के 
४० प्रतिशत भांगपर फैली हुई थी, समाजवाद की दिशा में हमारी प्रगति 
की महत्वपूर्ण मंजिल थी । इन सुधारों के फलस्वरूप २ करोड़ से अंधिक 
क्ृषि-जीवियों का सामाजिक और आश्थिक दर्जा उन्नत हुआ है। इसके' 
अलावा, किसान अब सरकार को पहले की अपेक्षा कम लगान देते हैं । गत 
दस सालों में जो काइतकारी कानून स्वीकार किये गए हैं, उनके फलस्वरूप 
करीब-करीब सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में किसानों को भूमि पंर 
खेती करुमे के अधिकार मिल चुके हैं। कुछ राज्यों में किसानों को 
भुस्वामित्व का अधिकार भी मिला है। सब राज्यों में भूस्वामित्व की 
अधिकतम सीमा लागू होने से किसानों में खेती की जमीन अधिक बुद्धि- 
संगत और न्यायोचिंत तरीके से पुतविभाजित की जा सकेगी । 

यह सही है कि भ्ूमि-सुधारों के मामलों में अभी बहुत कुछ होना: 
बांछनीय है । किसानों को भूमि-सुधार संबंधी कानूनों से जो कानूनी 
अधिकार मिल्ने हैं, उनकी रक्षा करना वास्तव में बहुत कठिन काम रहा 
है। इसके अलावा मूमि-सुधारीं का लोक-आंदोलन के रूप में विकास 
नहीं हुआ है; साधारणतया इसे एकांतिक कार्यक्रम समझा गया है । 
भूमि-सुधारों. के विधायक परिणाम लाने के. लिए. श्री तरलोकसिंह के 
शब्दों में यह आवश्यक है कि “हर क्षेत्र में सघन कृषि अभियान चलाया 


*६० भारतीय संयोजन में समाजवाद 


-जाय, सामग्री, ऋण और अन्य सेवाएं सुलभ की जाय॑ं और सहकारी 
न्रद्बत्तियों के संगठन और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों पर विशेष जोर 
“दिया जाय । किंतु यह मानना होगा कि भूमि-सुधार कानूनों के अमल 
'में अनेक च्रुटियों के बावजूद उनके फलस्वरूप हमारे देहाती समाज के 
सामाजिक और आशिक ढांचे में ठोस परिवर्तन हुए हैं । जैसा श्री 
-डेनियल थान॑र ने कहा है, “भूमि सुधारों की सफलताएं आशा से न्यून 
रही हैं। कितु भारत की पुरानी क्षि-व्यवस्था समाप्त-श्राय हो रही 
४; है 4५ 
सहकारी सभाजवाद 


समाजवाद और लोकतंत्र की स्थापना के लिए वचनबद्ध आयोजित 
“अर्थ-व्यवस्था में सहकारी आंदोलन अनिवारय॑त: आशिक जीवन की 
अधिकांश शाखाओं में संगठन का मुख्य आधार होना चाहिए। इस 
आंदोलन में निजी पहल सामाजिक कल्याण और व्यापक प्रबंध के 
लाभों का एक साथ समावेश है। सहकारिता छोटे आदमी को आ्िक 
प्रद्धत्तियों में प्रस्पारिक सहायता द्वारा और जनसंख्या के कमजोर अंगों, 
शोषणकर्त्ता के. बिचौलियों को हटाकर उच्चतर जीवन-मान हासिल 
करने में समर्थ बनाती हैं। अभी तक भारत और अन्य एशियाई और 
"अफ्रीकी देशों में सहकारी आंदोलन मोटेतौर पर क्ृषि-क्षेत्र तक 
सीमित रहा है और उसमें भी उसने मुख्यतः: ऋण जुटाने का ही काम 
किया है | हाल के वर्षों में बिक्री. और वितरण, उपभोक्ता सामग्री की 
'उपलब्धि, पक्के माल के उद्योगों और छोटी सिंचाई के क्षेत्र में सह- 
कारिता सिद्धांत दाखिल करने पर विशेष जोर दिया गया है। भारत 
सरकार और योजना आयोग ने अनेक गेर क्ृंषिजक्षेत्रों में सहकारिता 
'को दाखिल करने का निशच्रय किया है । .इल क्षेत्रों में परिबहन, मकान 
और त्िर्माण, उद्योग, व्यापार, और वाणिज्य शामिल हैं। उनमें तत्सं- 
बंधी विस्तुत योजनाएं तैयार करने के लिए अनेक कार्यकारी दल 
'नियुक्त किये गए हैं। इस. प्रकार तेजी से विकासोन्मुख सहकारी क्षेत्र. 
छोटे किसान, नागरिक .और उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी करने पर 
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विशेष जोर देता हुआ विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक और 
आर्थिक न्याय दिलानेवाला महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। तीसरी” 
योजना देश में राजकीय और निजी क्षेत्रों के साथ-साथ एक कार्यक्रम 
और शक्तिशाली सहकारी क्षेत्र कायम होने की कल्पना करती है ।* 
प्रोफेसर अम्लान दत्त ठीक ही कहते हैं, “मनुष्य की आत्मा के संकट का: 
स्थायी हल' (सहकारी समाजवाद' में ही मिल सकता है |” 

कितु यह याद रखना होगा कि सहकारी आंदोलन देश के सामा-- 
जिक और आर्थिक ढांचे पर हृष्टवग्य प्रभाव तभी डाल सकेगा जब वस्तुत:ः 
ईमॉनदार, कार्यकुशल और सुप्रशिक्षित कार्यकर्त्ता बड़ी संख्या में इस क्षेत्र 
में संगठित रूप से काम करने के लिए आगे आयें । ऐसे अतेक उदाहरण 
मिले हैं, जिनमें संपन्न व्यक्तियों ने कृषि, उद्योग और परिवहन में सह- 
कारी संस्थाओं का अपने खुद के व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दुरुपयोग : 
किया है । ऐसे विवरण मिले हैं कि खुशहाल किसानों ने भ्रृमि-सुधारों' 
के प्रयोग से बचने और सरकार की वित्तीय सहायता का इस धंधे में 
लाभ उठाने के लिए सहकारी खेती की संस्थाएं. स्थापित की हैं । राज्य 


और समाज का यह कत्तेंव्य है कि वे ऐसी विभिन्‍्त प्रकार की नकली” .. 


सहकारी संस्थाओं को कड़ाई के साथ खत्म कर दें । संख्या संबंधी 

विभिन्‍न लक्ष्यों को पूरा करने की जरूरत के साथ-साथ सहकारी संग्रठनों 
की श्रेष्ठता कायम रखने पर उतना ही जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि 

प्रमाणित ईमानदारी वाले योग्य कार्यकर्त्ताओं के अभाव में इस आंदोलन" 
के प्रशंसनीय उद्देश्य हवा में गायब हो जायंगे । । 


भूदान और ग्रासमदान 


आचाये विनोबा भावे का. भूदान और. ग्रामदान आंदोलन निस्सं- 
देह स्वावलंबन और सामुदायिक जीवन पर आधारित सहकारी समाज: 
की दिल्ञा में बढ़ंतेवाला एक महान कदम है। भूदान आंदोलन के 
अंतर्गत विभिन्‍्त राज्यों में भुमिहीत किसानों में दस लाख एकड़ से . 
अधिक भूसि अबतक वितरित की जा. चुकी है.) आंदोलन के शुद्ध 
स्वेच्छिक और गैर.सरकारी स्वरूप को देखते हुए वस्तुतः यह सफलता 
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उल्लेखनीय है । हमारे भूमि-सुधारों के अपर्याप्त अमल के कारण 
विभिन्‍न राज्य सरकारें खेतीहरों या थोड़ी जमीनवाले किसानों को 
-बची जमीन बड़ी मात्रा में वितरित नहीं कर सकी हैं। इस प्रकार 
“बिनोबाजी ने अपने इस मूल्यवान रचनात्मक कार्य द्वारा वह सफलता 
हासिल की है जो राज्य सरकारें गत दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि 
में कानून की मदद से हासिल नहीं कर सकी हैं । 

ग्रामदान आंदोलन भूदान-यज्ञ से काफी आगे जाता है। कारण, 
-उसके अंतर्गत गांव के सब नहीं तो ७४ प्रतिशत भूस्वामी अपनी जमीन 
ग्राम-समाज या ग्राम-सभा को सौंप देते हैं। पग्राम-समाज उन्हें अपने 
-जीवन-काल के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार जमीन पीछी देता है। 
जरूरत परिवार के सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखकर तय की 
जाती है । जमीन का एक भाग सामूहिक खेती के लिए सुरक्षित रखा 
जा सकता है और उससे गांव की कुछ प्रद्धत्तियों के लिए पैसा जुठाया 
जा सकता है । प्रामदान में व्यक्तिगत किसानों के सभी स्वामित्व संबंधी 
अधिकार समाज को सौंप दिये जाते हैं। इस अर्थ में, यह आंदोलन 
-बस्तुत: ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में अहिसक और समाजवादी आधार पर 
ऋांति करने में सफल हुआ है । प्रोफेसर डी० आर० गाडगिल ने लिखा 
है, “ग्रामदान अभूतपूर्व आंदोलन है और उसके अनेक और जटिल 
फलितार्थ हैं एवं उसमें बहुत बड़ी संभावनाएं छिपी हैं ।” श्री चेस्टर 
'बोल्स के शब्दों में, “चीमियों ने अपने तानाशाही सामुहिक खेती के जो 
प्रयोग किये हैं, और कठोर टेढ़ा मार्ग अपनाया है, उसकी तुलना में यह 
आकर्षक प्रयोग है ।' 

आचार्य विनोबा भारत के देहातों की सभी सामाजिक-आाथिक 
समस्याएं भले ही' हल न कर पाये हों, कितु इस बारे में तनिक भी 
संदेह नहीं हो सकता, जैसा कि श्री अशोक. मेहता ने लिखा है, “विनोबा 
से इन समस्याओं के हल के लिए एक नई दृष्टि, प्रेरणाप्रद तरीका और 
साधनों एवं साध्य के बीच मौलिक एकसूत्रता प्रदान की है ।” अनेक 
अर्थों में, ग्रामदान आंदोलन गांधीजी के 'दृस्टीपत' के आदर्श का साकार 
व्यावहारिक रूप है.। यह भारत की प्राचीन संस्कृति और परं- 


न्‍्यायोचित वितरण ६३ 


'पराओं के अनुसार समाजवादी और सहकारी समाज की स्थापना 
की दिशा में महान और श्रेष्ठ प्रयोग है। श्री लुई फिश्वर ते प्रामदान 
“आंदोलन को पर्व का सबसे अधिक रचनात्मक विचार कहा है। आचार्य 
विनोबा के शब्दों में “ग्रामदान में विज्ञान और अध्यात्म का संगम है 
और वह. सामूहिक अहिसा की ओर ले जाता है ।” किंतु ग्रामदान 
“आंदोलन के कुछ ऐसे पहलू हैं, जिन पर शुरू से ही सावधानी के साथ 
“विचार किया जाता चाहिए। अब तक करीब ६००० गांव प्रामदान में 
प्राप्त हुए हैं और उनकी संख्या उड़ीसा और असम में अधिक है। अनेक 
राज्य-सरकारों ने इस आंदोलन को मदद देने के लिए ग्रामदान कानून 
बंनाये हैं और गांव-संभा को प्रशासन और वित्तीय सहायता के लिए 
एक कानूनी ईकाई स्वीकार किया है। फिर भी यह आंदोलन ग्रामीण 
"भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव नहीं डाल पाया है । इसका मुख्य 
'कारण यह है कि उस पर थोड़े से चुने हुए जिलों में सघन और आयो- 
जित ढंग से प्रयोग नहीं किया गया। मालुम हुआ है कि अब सव्व-सेवा- 
संघ कुछ ग्रामदाती क्षेत्रों में सघन ढंग पर काम करेगा, ताकि ग्राम- 
'पुनर्गठन के नये तंत्र की हृश्य तस्वीर स्थायी आधार पर विकसित हो 
सके । ये कतिपय आदर ग्रामदानी गांव निश्चय ही अय्य क्षेत्रों को पुन- 
गठन का ऐसा ही प्रयोग करने को प्रेरित करेंगे । -उस दशा में यह 
आंदोलन दूसरों को प्रभावित करेगा और देश के अनेक भागों में फैलेगा । 
स्वतंत्रता, समावता, स्वावलंबन, सहकारिता और आध्यात्मिक मुल्यों 
'पर आधारित अहिसक साम्राजिक अ्थं-व्यवस्था का नया संदेश देगा । 
आखिरी निष्कषं श्री चेस्टर बोल्स के छाब्दों में यह है कि, “लोगों की 
जाक्तियों को उन्मुक्त करने से ही गांवों का विकास हो सकेगा ।” 


थे 
अवसर की समानता 


सदियों से समानता की कल्पना समाजवादी आदर्शवाद की 'मूलभित्ति' 
रही है । भारत के संविधान की भूमिका में भी सब नागरिकों को दर्जे 
और अवसर की समातता' का आइवासन दिया गया है। नेहरूजी से 
लिखा है, “यह बिल्कुल प्रकट है कि समानता का न यह अर्थे है और न 
हो सकता है कि हर व्यक्ति शारीरिक, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक 
हदृष्मि से समान है या समान बचाया जा सकता है, कितु उसका यह अर्थ 
अवंब्य है कि सबको समान अवसर सुलभ हों और किसी भी: व्यक्ति या: - 
समूह के रास्ते में कोई राजनीतिक, आथिक अथवा सामाजिक बाधा न 
हो । इसका यह अर्थ है कि हमारी मानवता में बुनियादी श्रद्धा है 
और यह विश्वास भी कि कोई भी व्यक्ति, समुह अथवा क्षेत्र ऐसा नहीं: 
है, जो पर्याप्त अवसर मिलने पर अपने तरीके से संतोषजनक प्रगति न 
कर सके । प्रोफेसर लास्की ने स्पष्ठ किया है कि “पर्याप्त अवसरों” का' 
मतलब इस अर्थ में अवसरों की समाचता वहीं हो सकता कि “मूलभूत' 
अवसर समान” हैं । मनुष्य की प्रारंभिक विशेषताएं कदापि सर्मान नहीं 
हैं । किसी भी. दशा में, समाजवाद में हर व्यक्ति को अपनी मूलभूत 
क्षमताओं और संभावनाओं के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक: 
और सांस्कृतिक विकास का समान अवसर मिलना चाहिए । | 


समानता और गुणशीलता 


इस प्रकार समानता के आदर्श की शाब्दिक या यांत्रिक ढंग से” 
व्याख्या नहीं की जानी चाहिए । उसके अनुसार सभी नागरिकों कोः 
बिना किसी जाति, धर्म, लिंग अथवा भाषा के भेद के उपलब्ध राष्ट्रीय” 
साधनों की मर्यादा में अपत्ती शारीरिक, आथिक, बौद्धिक और आध्या-. 


अवसर की समानता दर 


त्मिक शक्तियों का अधिकतम विकास करने के पर्याप्त अवसर मिलने 
चाहिए। चूंकि व्यक्तियों की जन्मागत शक्तियां अपनी विरासत और 
वातावरण के अनुसार होंगी, इसलिए समानता की कल्पना देश के साग- 
रिकों के गुण-विकास की दृष्टि से असंगत नहीं हो सकती । जैसा कि 
नेहरूजी ने कहा है, “अंत में मनुष्य के गुणों का ही महत्व होता है ।” 
वास्तव में यह अवसरों की समानता ही है, जो लोगों को स्वतंत्रता और 
भाईचारे का जीवन जीने की शक्षित देती है, जीवन को सम्रद्ध बनाती है 
और प्तमानता को श्रेष्ठता प्रदान करती है । 
भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के अनुसार समानता का 
आदी वेदान्त के वर्शन-झ्ास्त्र पर आधारित है, जो आत्मा या 'प्राण- 
शविति' के अर्थ में सब प्राणियों की एकता में विश्वास करता है । मेरे 
विचार से, भारतीय समाजवाद का सार-तत्त्व ईशोपनिषद्‌ के प्रथम 
इलोक में ही मौजूद है, जो इस प्रकार है : 
इंशावास्यमिदम्‌ सर्वमू यत्किश् जगत्यां जगत्‌। . 
तेन व्यक्तेन भ्ुब्जीधा; मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌; इस जगत्‌ में जो कुछ भी जीवन है, वह सब ईश्वर का 
बनाया हुआ है। इसलिए तू ईइवर के नाम से त्याग करके यथाप्राप्त 
भोग किया कर । किसी के धन की कामना न कर । 


न दाशेनिक आधार 


डा० सम्पूर्णातन्द ने भारत में समाजवाद का समन्वित ढांचा विक- 
सित करने के लिए “दार्शनिक आधारों' पर विचार करने की आव- 
इयकता- परे बहुत अधिक जोर दिया है। वह लिखते हैं, “समाजवाद 
केवल ऐसी. राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली नहीं है जिसका उद्देश्य 
शोषण का अंत करता और वर्गम-संघर्ष को समाप्त करता है और जो 
इस. प्रकार लोगों के सामान्य जीवन-मान को ऊंचा उठाना चाहती है 
और उन्हें बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर पर विकास करने का अवकोश 
- देती है । ४ ये समाजवाद के तामे-बाने और फलितार्थ हैं, जो: उसके 
दर्शनशास्त्र' से सहज निकलते हैं । कितु. उसका यह दर्शनशास्त्र ही है जो 


६६ भारतीय संयोजन में समाजवाद 


समाजवाद और विशुद्धतया व्यावहारिक विचारों पर आधारित सादबे- 
जनिक हित की अन्य योजनाओं में अंतर करता है ।” जैसा कि प्रोफेसर 
जे० के० मेहता ने कहा हैं, “अर्थशास्त्रियों को भी 'अनेक में एक की 
-खोज' करनी पड़ती है ।* 

भारत में समाजवाद विषयक इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण का ही 
यह नतीजा है कि समाज में अवसर की समानता और समतामुलक 
परिस्थितियां शांतिमय और अहिंसक तरीकों से कायम करने की बात 
सोची जाती है, घृणा और वर्ग-संघर्ष पर आधारित हिंसक साधनों से 
नहीं । गांधीजी मानते थे कि केवल सत्य-प्रिय, अहिसक और शुद्ध-हृदयी- 
समाजवादी ही भारत में और दुनिया में समाजवादी समाज की स्था- 
पत्ता कर सकेंगे । नेहरूजी ने बार-बार इस पर जोर दिया कि समाज- 
बादी समाज की स्थापना करने के लिए सामाजिक और आशिक सम- 
स्थायों को शुद्ध साधनों से हल करने की कोशिश की जाय ॥। उन्‍होंने 
कहा है, “इन संघर्षों के अस्तित्व से इंकार करना या उनकी' उपेक्षा 
करना एक बेहूदा बात है, कितु हम उनके प्रति संघर्ष का नहीं, शांति 
का दृष्टिकोण अपनाकर उत्तके समाधान की कोशिश कर सकते हैं |” 


न्यूनतम जीवन-मान 


अवसर की समानता सुलभ करने के लिए हमें सभी नागरिकों को 
जीवन की आवश्यकताएं, यथा, खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षी और 
चिकित्सा. सुविधाएं सुलभ करनी: होंगी | यह बिल्कुल जाहिर है कि 
समस्त जनता को ये बुनियादी आवश्यकताएं राष्ट्‌ के सीमित साधनों 
को देखते हुए अमुक स्तर पर पूरी की जा सकती. हैं। फिर अगर सभी 
स्त्री-पुरुषों के लिए एक न्यूनतम जीवन-मान मुह॒य्या न किया जा सकेगा 
तो भारत में समाजवाद एक. खोखला-नारा मात्र रहेगा । योजना-आयोग 
के ताजा अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी जनसंझ्या के करीब ६० 
प्रतिशत भाग की न्यूनतम आय का स्तर प्रति कुठुम्ब १०० रू० मासिक 
से कम है। द्वितीय श्रम-जांच-ससिति की रिपोर्ट कत्तिपयय अतुलनीय 
सामग्री के बावजुद यह. प्रकट करती है कि भूमिहीन- खेत-मजदूरों की 





अवसर की समानता द्७ 


आशिक अवस्था में दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में मुश्किल से ही 
कोई परिवरतेव हुआ है और इतकी देहाती आबादी में काफी बड़ी 
संख्या है। डा० वी० के० आर० वी० राव ने भी पता लगाया है “कि 
बुनियादी अर्थ में इस अवधि में आर्थिक परिस्थितियां कमजोर हुई हैं” और 
इसका कारण यह है कि भूमि-सुधारों के फलस्वरूप ग्राम अरथं-व्यवस्था 
में संगठनात्मक परिवर्तन हुए हैं और उन्तके कारण बेदखलियां भी हुईं 
हैं। शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों में रहनेवालों, मेहतरों और सड़कों 
'पर रहनेवालों की स्थिति काफी शोचनीय है और पंचवर्षीय योजनाएं 
उत्तके जीवन पर कोई ठोस प्रभाव नहीं डाल सकी हैं। सब नागरिकों के 
लिए न्यूनतम जीवन-मान सुलभ करने की दृष्नि से देश की स्थिति कितनी 
आंभीर है, यह इन तथ्यों से भली प्रकार स्पष्ठ हो जाता है, और च्यूनतम 
जीवन-मान के बिना वे सादा कितु उत्तम जीवन नहीं बिता सकते । 


समुद्धि का वितरण 


सभी अविकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में आम जनता के जीवन-मान को 
'ऊंचा उठाने के. लिए आथिक विकास की रफ्तार को तेज करने की 
कोशिशें की जा रही हैं। कितु आबादी के दुर्बल अंगों के लिए विधायक 
और प्रत्यक्ष सहायता के कार्यक्रम के अभाव में, केवल आर्थिक विकास की 
रफ्तार तेज करने मात्र से दरिद्रतम वर्गों के आथिक जीवन में अनि- 
बार्यत: सुधार नहीं हो सकता । आचार्य विन्तोबा की यह निश्चित राय है 
कि समृद्धि प्रवाह' का यह सिद्धांत स्थिति की जटिल आवश्यकताओं की 
पूति नहीं कर सकेगा.। देश के शीग्रगामी विकास के कारण जो संपत्ति 
थोड़े लोगों के हाथों में इकट्ठटी होती है, वह अनिवायंत: भाम जनता 
तक नहीं पहुंचती । प्रोफेसर जे० के० गालब्रेथ का कहना है कि उत्पादन 
बढ़ने का अपने-आप यह परिणाम नहीं हो सकता कि उन लोगों को 
लाभ मिलेगा जो भवन की निचली से निचली सीढ़ी पर. हैं और जिन्हें 
चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता है । नेहुरूजी ने लिखा है कि यूरोप 
में औद्योगिक ऋरंति के बाद “अधिकांश संपत्ति ऊंची श्रेणी के धनी लोगों - 
के हाथों में रही और उसका बहुत थोड़ा अंश. गरीब वर्गों तक पहुंच 
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पाया और उनका जीवन-मान बहुत कम उन्‍नत हुआ ।” यही बात अब 
भारत में और एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में चरितार्थ हो रही है । 
इसलिए समाजवादी समाज-व्यवस्था के अंदर भारत के लोगों को न्यूनतम 
जीवनमान सुलभ करते की बुनियादी समस्या पर कुछ क्रांतिकारी विचार: 
करने की आवश्यकता है। 


काम का अधिकार 


सभी लोग यह मानते हैं कि देश के नागरिकों को खाना, कपड़ा, 
मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई विषयक न्यूनतम जीवन-मानर तभी 
सुलभ किया जा सकता है, जब उन्हें लाभदायी रोजगार दे सकने योग्य' 
आशिक परिस्थितियां पैदा की जायंगी । भारत का संविधान हर व्यक्तिः 
का आजीविका के पर्याप्त साधत' पाने का बुनियादी अधिकार स्वीकार 
करता है और कहता है कि स्त्री-पुरुष दोनों को समान काम के लिए 
समान वेतत मिलना चाहिए। अतः समाजवादी लोकतंत्र को अपने सब . 
नागरिकों को आत्म-सम्भाव और प्रतिष्ठा के साथ उत्पादक काम के 
जरिये अपनी आजीविका कमाने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। गांबीजी' 
ने कहा है, “भूखों मरनेवाले और बेकार लोगों के सामने काम और 
मजदूरी की शक्ल में भोजन बनकर ही ईश्वर प्रकट हो सकता है।” 
प्रोफेसर गालब्रेथ की राय है कि “बेकारी के साथ अधिक उत्पादन की" - 
अपेक्षा पूरा रोजगार अधिक बांछतीय है।” प्रोफेसर हेरल्ड लास्की की' 
इृढ़ मान्यता है कि आर्थिक समानता और स्वतंत्रता व्यर्थ होगी, यदि 
आदमी को अपनी रोज की रोटी कमाने का अवसर सुलभ न हो । वह 
कहते हैं, “हर नागरिक को बेकारी और अभाव के सतत भय से मुक्ति 
मिलनी चाहिए | कारण, यह भेय संभवत: और किसी अभाव की अपेक्षा 
व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को खा जाता है ।” | 

यहूं कितना विचित्र है कि अमरीका जैसे अत्यधिक उद्योग-प्रधान 
और समृद्ध देश में बड़े पैमाने पर बेकारी विद्यमान है। मांचे १६६३ में 
काँग्रेस के नाम अपने संदेश में तत्कालीत राष्ट्रपति केनेडी ने बेकारी' को 
अमरीका की 'पहले तवम्बर की आर्थिक समस्या बताया था। उन्होंने 
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कहा था, “यद्यपि अमरीकी अर्थव्यवस्था अधिक कार्यक्षम हो रही है, 
तथापि वह बढ़ती हुई श्रमशक्ति और आबादी के लिए रोजगार जुटाने 
में कम सफल हो रही है । बेकारी की- वर्तमान रफ्तार के हिसाब से ५५ 
लाख व्यक्ति अर्थात्‌ उपलब्ध श्रमशक्ति का ७ प्रतिशत भाग रोजगार- 
विहीन हो जायगा ।” जोन मोरगन कहते हैं, “दुनिया के इस सबसे धनी 
देद में नये ४० हजार व्यक्ति प्रति सप्ताह अपनी 'दृत्ति' खो देते हैं 
और उन्हें दूध-चूर्ण, वनस्पति-मक्खन, पीत अन्न और आठे जैसी बची 
हुई वस्तुओं पर निर्वाह करना होता है; लोगों की पंक्तियां आहार पाने 
के लिए मुक्ति-सेना के गलियारों में गुजरती रहती हैं ।” प्रोफेसर मिर- 
डिल्ल की: नई पुस्तक 'प्रचुरता की चुनौती” में प्रचुर सम्रद्धि के मध्य 
भीषण गरीबी की विचित्र अमरीकी उलभन पर विश्वद प्रकाश डाला 
गया है। 

भारत में, यह स्वीकार करता होगा कि जो लोग पारिश्रमिक के 
साथ रोजगार की मांग करते हैं, उन सबको रोजगार देते की. संभावना 
अभी नजर नहीं आ रही है । दूसरी योजना के अंत में बेकार लोगों की 
संख्या. करीब €० लाख. थी. । तीसरी योजना अवधि में यह अनुमात 
किया जाता है कि मोटे तौर पर १ करोड़ ४० लाख व्यक्तियों को. 
अतिरिक्त रोजगार सुलभ किया जायगा, हालांकि इस अवधि में नयी 
श्रमशवरत १ करोड़ ७० लाख होने का अनुमान है। अतः तीसरी 
योजना में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कि बेकार जन-शफक्षित के लिए, 
विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण क्रार्य-केंद्रों की बड़ी संख्या में स्थापता - 
की जाय । अगर सब ठीक-ठाक रहा तो हम देहाती कार्य-केंद्रों की इन 
परियोजनाओं में दस लाख अतिरिक्त आदमियों को खपा सकेंगे | फिर 
भी ९० लाख बेकार व्यक्तियों की समस्या हमारे सामने मंह बाये खड़ी 
रहेगी । फलस्वरूप, विविध प्रकार की और वेज्ञानिके कृषि के साथ-साथ 
आम-उद्योगों के सघन विकास की कतिपय परियोजनाएं शुरू करने के 
क़दम उठाये जा रहे हैं। वास्तव में समस्या इतनी विशाल है कि दिमाग 
चकरा जाता है। कितु रोजगार की मांग करनेवाले सब लोगों के लिए. 
कम सुलभ किये बिना भारत में अथवा अन्य किसी देश में समाजवाद 
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घुन लगे अन्त के समान होगा। इस नाजुक समस्या को हल करने के 
लिए कुछ नये तरीके काम में लाने होंगे। 


कास बनाम बेकार-वृत्ति 


अधिकतर पद्िचमी देशों में राज्य उत तमाम नागरिकों को, 
जिनके नाम बेकारों की सूची में दर्ज होते हैं, साप्ताहिक भा या' 
बेकार दृत्ति! देता है। कितु इस बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं 
कि लोगों को बेकारी-भत्ता देने के बजाय उत्पादक काम देना 
कहीं अधिक अच्छा है। बर्नार्ड शा के अनुसार, नरक की सर्वोत्तिम व्या- 
ख्या है 'हमेशा की छुट्टी' | काम के अभाव के फलस्वरूप त्त केवल शारी- 
रिक, बल्कि मानसिक शक्ति का भी क्षय होता है; वास्तव में तो मनुष्य' 
के सारे व्यक्तित्व का ही हास होता है। इसके अलावा, भारत की यहू 
दी सांस्कृतिक परंपरा रही है कि मनुष्यों को किसी-त-किसी प्रकार के 
शारीरिक श्रम से अपती आजीविका कमाना चाहिए। गीता का यह 
उपदेश है कि जो बिना श्रम किये खाता है बह 'चोर' है। अपनी आजी- 
विका कमाने के लिए मनुष्य जो शारीरिक श्रम करता है, उसे गांधीजी 
ते रोटी का श्रम कहा है । इसलिए तीसरी योजना शहरों और गांबों 
दोंनों में तमाम नागरिकों को लाभदायक रोजगार देने की आवश्यकता 
पर जोर देती है, भले ही यह रोजगार स्थानीय दरों पर दिया जाय, जो 
सामान्य सरकारी दरों से कुछ कम हो सकती हैं। आ्थिक हृष्नि से, 
विकासशील देश अपने बेकार नागरिकों को किसी-न-किसी प्रकार का 
रचनात्मक श्रम करते का अवसर दिये बिना .बैकार-छत्ति मुश्किल से ही 
दे पायेंगे । बिना काम: के उन्हें सहायता देता इन' देशों के सीमित 
साधनों पर बोफ होगा और उनके श्रम से राष्ट्‌ को जो उत्पादन प्राप्त 
होगा, वह उनके पिछड़े देश को निश्चय ही ठोस लाभ सुलभ करेगा । 


वशक्षणिक सुविधाएं .. 


समाज में आर्थिक समानता की स्थापना करने के लिए व्यापक . - 
शैक्षणिक सुविधाओं के द्वारा, खासकर' तकनीकी और व्यावसायिक : 
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शिक्षा द्वारा पर्याप्त रोजगार सुलभ किया जा सकता है। प्रोफेसर 
गुन्तार मिरडल कहते हैं “कि शिक्षा का आम स्तर उन्नत करके ही पूरे 
रोजगार के साथ वित्तीय और स्थिरता की समस्‍या पूर्णतया संतोषजनक 
रीति से हल की जा सकती है ।” इस दृष्ठि से तीसरी योजना ६ से ११ 
वर्ष की उम्र के तमाम बच्चों के लिए निशशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 
का प्रावधान करती है; ११ से १४ वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए 
शिक्षा का प्रबंध चौथी और पांचवीं योजनाओं में किया जायभा | यह 
सोचा गया है कि तीसरी योजना के अंत तक देश के तमाभ प्राथमिक 
स्कूलों में बुनियादी ढंग की शिक्षा शुरू कर दी जाय, जिसमें उत्पादक 
धंघे का प्रशिक्षण देने की कुछ-त-कुछ व्यवस्था भी हो । दुर्भाग्यवश, हमारी 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की कल्पना पर अमल करने में अधिक 
सफलता नहीं मिल सकी है। यह सोचना गलत होगा कि गांधीजी बच्चों 
को कतवैया और बुनकर बनाना तथा बौद्धिक ओर सांस्कृतिक हृष्ठनि से 
अभावग्रस्त रखना चाहते थे | गांधीजी ने यह बिल्कुल साफ कर दिया - 
था कि वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक समस्त शिक्षा दस्तकाोरी 
के द्वारा देना चाहते हैं। गांधीजी ने कहा था कि बुद्धिपु्बेक किया गया 
शारीरिक श्रम “बौद्धिक विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन है ।” 

विनोबाजी सामाजिक दृष्ति से शिक्षा में उत्पादक श्रम को बहुत 
कीमती मानते हैं । उनके कथनाचुसार पठत और श्रम' को जुदा करने 
से सामाजिक अन्याय जन्म लेता है | 'कुछ लोगों को केवल पढ़ने का काम 
करना होता है और दूसरे लोग केवल कठोर श्रम करते हैं और फलतः 
समाज दो हुकड़ों में बंद जाता है ।? तीसरी योजना की सिफारिश है कि 
तमाम प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सादी दस्तका रियों, प्रद्ृत्तियों 
और सामाजिक सेवा. को पाठ्यक्रम सें दाखिल किया जाय । बुनियादी 
शिक्षा को स्थानीय समाज की विकास प्रद्धत्तियों के साथ जोड़ने की हर 
कोशिश की जाय | स्कूल और समाज के मध्य यह घनिष्ठ संबंध शिक्षा- 
संस्थाओं और विकास-कार्यो दोनों को सम्ुंद्ध करेगा । श्री थियोडर' 
ब्रामेल्ड ने जोर देकर ठीक ही कहा है कि, “शिक्षा तभी रचनात्मक शक्ति 
बन सकती है जब वह संस्कृति की राजनीतिक, आथिक और सामाजिक 
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रावनात्मक शक्तियों के साथ जुड़ जाती है; हर छोटे-बड़े समुदाय के. . 
विकासोन्मुख संघर्ष रत जीवन का अंग बन जाती है ।” विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भी यह मान्यता थी कि “हमारी शिक्षा-संस्थाओं 
को समाज की केंद्र बिंदु होना चाहिए; उसके विविध धंधों के साथ 
उसका जीवित संपर्क और गठबंधन होना चाहिए ।” नेहरूजी ते प्रधान- 
मंत्री की हैसियत से इस ओर जोरों से ध्यान आकर्षित किया कि 
सब शिक्षा संस्थाओं को किसी-न-किसी प्रकार का उत्पादन काम' हाथ 
में लेना चाहिए, जिससे वतंमाव संकटकाल में विद्यार्थियों के भीतर 
अनुशासन का वातावरण पैदा किया जा सके । उन्होंने कहा था, “बूचि- 
यादी शिक्षा अथवा उत्पादक काम से जुड़ी हुई शिक्षा' अत्यंत महत्वपूर्ण 
है । वह युद्ध, अनुशासन और प्रशिक्षण तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है ।” 


तकनीकी शिक्षा 


वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के विस्तार की योजनाओं पर भी. 
अमल किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को वर्तमान स्थिति में सुरक्षा 
जरूरतों को पूरा करने की दृष्नि से और पुष्ठ॒ किया गया है। तीसरी .. 
योजना के अंत में इंजीनियरी और तकनीक शास्त्र के स्तातकीय पाठ्य- ' 
क्रमों के लिए प्रविष्ट होनेवाले छात्रों] की वाषिक संख्या १३,८०० से 
बढ़कर १६,००० और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए २,५००० से 
३७,००० से अधिक हों जायगी । देश की औद्योगिक प्रशिक्षण देनिवाली 
संस्थाभों में प्रवेश संख्या तीसरी योजना के दौरान ४२,००० से एक 
लाख हो जायगी । गरीब किंतु सुपात्र छात्रों को तकनीती शिक्षा की 
इत बढ़ी हुईं सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, भारत सरकार 
- में काफी बड़ी संख्या में छात्र-इत्तियों का प्रबंध किया है । दूसरी योजना 
के अंत में अतुमान किया जाता है कि इंजीनियरी और तकनीक शास्त्र 
के डिप्लोमा और स्तातकीय छात्रों को ६००० छात्रद्तत्तियां दी जा रही 
थीं | तीसरी योजना के अंत में उतकी संख्या ३२,००० से अधिक हो 
: जाने की संभावना है | दस्तकारों की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में; 
'संनू १६६०-६१ में छात्रद्धत्तियों की संख्या १४ हजार थी । सन्‌ ६५-६६ 
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में यह संख्या ३६,००० तक पहुंचने की आशा है । जहांतक कला, विज्ञान, 
चाणिज्य की विश्वविद्यालयी शिक्षा का संबंध है, दूसरी योजना के अंत में 
छात्रद्धत्तित्रों पर £ करोड़ रुपया खर्च करते का अनुमान था और 
१,५०,००० छात्रों को छात्र-द्त्तियां मिल रही थीं । तीसरी योजना के 
अंत तक छात्रदत्तियों पर १३ करोड़ रुपया खर्च हो चुका होगां और 
२,००,००० विद्यार्थियों को मदद मिल रही होगी । पूर्व विश्वविद्यालयी 
स्तर पर सन्‌ ६५-६६ में १४ करोड़ रुपया छात्रकत्तियों .पर खर्च होगा 
और उनसे लाभ उठानेवाले छात्रों की संख्या १३ लाख हो जायगी। 
वततमाव अनुमान के अनुसार तीसरी योजना की अवधि में विभिन्‍न 
निक्षा-स्तेरों की विभिन्‍न और नई योजनाओं के अंतर्गत छात्रद्धत्तियों 
पर करीब १ अरब ४० करोड़ रुपया खर्च किया जायगा । 
भारत सरकार ने सुपात्र छात्रों को छात्रदधत्तिवों के अलावा ऋण देने 
की योजना भी मेंजूर की है । इस काम के लिए & करोड़ रुपये की राशि 
रखी गई हैं। ये ऋण छात्रों को उपयुक्त रीजगार मिलने के बाद अनेक: 
. किद्तों में अदा करने होंगे । नवयुवकों को शिक्षा व्यवसाय अपनाने के 
“लिए प्रोत्साहन देने की हृष्टि से, यह तय किया गया है कि जो छात्र 
दस वर्ष शिक्षक. के रूप में राष्ट्‌ की सेवा कर चुकेंगे, उनसे सरकार 
प्रदत्त ऋण वसूल नहीं करेगी । 


हु स्वास्थ्य-कायक्रम 


तीसरी योजना में समस्त जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का 
भविकास- करने के लिए अनेक कार्यक्रम शामिल किये गए हैं । ग्रामीण 
क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि सब 
गांवों को बुनियादी चिकित्सा-सुविधाएं मित्र सकें । यह जानकर संतोष 
होता है कि गत दशाब्दि में जीवन-आयु का औसत ३२ वर्ष से बढ़कर 
४७ वर्ष हो गया है । 
. “मलेरिया और चेचक जैसे छूत के रोगों को समाप्त करने के कार्य॑- 
क्रमों के-कारण सत्यु-दर काफी कम हो गई है। अस्पतालों और दवा- 
खानों तथा अस्पतालों थें रोगी-शेयाओं की संख्या गत दस वर्षो में : 
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क्रमदयः १३,००० से और १,८६,००० हो गई है और इस संख्या में' 
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और भी ढृद्धि करने की कोशिशें की जा रही 
हैं। तीसरी योजना में स्वास्थ्य-शिक्षा विशेषज्ञ तैयार करने का प्राविधान 
है, ताकि देशव्यापी आधार पर स्कूलों और वयस्क केंद्रों में स्वास्थ्य 
कार्यक्रम शुरू किये जा सके । स्वास्थ्य योजनाओं में चिकित्सा की बजाय 
रोगों की रोक-थाम पर विशेष जोर दिया जा रहा है । | 

हाती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, खासकर स्वास्थ्यकर पीने के 
पाती और संपक्र-सड़कों की सुविधाएं करोड़ों लोगों के लिए सुलभ की 
जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के लिए अर्थ-ब्यवस्था अब भी ताकाफी है 
किंतु देहातों में ये सुविधाएं यथासंभव शीघ्र सुलभ करने के लिए हर 
संभव उपाय किया जायगा। 


परिवार-नियोजन 


विकासोन्मुख देशों की आशिक प्रगति में इंस समय ऊंची' जन्म दर 
के कारण बाधा पड़ रही है। सतत बढ़ती जानेवाली आबादी के लिए 
जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराना गुरुत्तर काम हो जाता है । जिन. 
देशों में जन-संख्या इद्धि की दर ऊंची होगी, स्वभावतः उनमें प्रति व्यक्ति: 
की औसत आय में स्वल्प सुधार होगा ।श्रीसोसेफ मेरियत के शब्दों में! इसका 
कारण यह है कि “राष्टीय आय में होनेवाली वाषिक दुद्धि का बड़ा भाग 
जन-संख्या की वाषिक बृद्धि पर खर्च हो जायगा ।” अमरीका, कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस जैसे देशों में भी दूसरे भहायुद्ध के बाद 
से जब- संख्या की दृद्धि की दरें काफी ऊंची रही हैं हालांकि उतनी ऊंची" 
नहीं जितनी कि अल्पविकसित देशों में हैं कि जहां परिवार-नियोजन के 
व्यापक व्यवहार और तत्संबंधी सुविधाओं के बावजूद ऐसा हुआ है । 

हमारे अपने देश में, जन-संख्या दद्धि की दर सतत बढ़ रही है। 
दूसरी योजना के शुरू में वह १.२५ प्रतिशत अनुमान की गई थी और 
तीसरी योजना के शुरू में वह लगभग २ प्रतिशत थी । वर्तमान संकेतों" 
के अनुसार भारत की जत-प्ंछ्या सत्‌ १९६६ में ४६ करोड़ २० लाख, 
सन्‌ १६७१ में ५५ करोड़ ५० लाख और सन्‌ १९७६ में ६२. करोड़ 
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५० लाख हो जायगी | इसलिए 'जन-संख्या के इस विस्फोट' पर तुरंत 
ध्यानं दिया जाना चाहिए । 

सौभाग्य से परिवार-तियोजन के कार्यक्रम शहरों और भांवों दोनों 
जगह काफी लोकप्रिय हुए हैं | कुछ भी हो, भारत की जनता परिवार- 
नियोजन या संतति-मिरोध के विचार का मुश्किल से ही विरोध करती' 
है। परिवार-नियोजन के कार्य क्रम को भारत-सरकार और योजना-मायोग 
ने उच्च प्राथमिकता दी है और हाल में परिवार-नियोजन पर तीसरी 
योजना के प्रावधान को १५ करोड़ रुपये से बढ़ाकर ५० करोड़ कर 
दिया गया है। तीसरी योजना की अनुमानित परियोजनाओं के अनुसार 
परिवार-नियोजन-केंद्रों की संख्या दूसरी योजता के अंत के समय १,८०० 
से बढ़कर करीब ५८,२०० हो जायगी । इसमें से करीब ६,१०० 
केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में और २,१०० शहरी क्षेत्रों में होंगे । शहरों के संबंध 
में यह प्रस्ताव है कि परिवार-नियोजन की सलाह देने, सामग्री का 
वितरण करने और यथासंभव वंध्यकरण के कामों में निजी डाक्टरों 
की सेवाओं का लाभ उठाया जाय । ह 

कितु यह जहूरी है कि परिवार-नियोजन के कार्यक्रमों को समग्र 
विकास की नीति के साथ जोड़ दिया जाय । दूसरे शब्दों में, श्री पियरे 
मूसे के केथनानुसार “संतति-नियमन और आथिक विकास साथ-साथ 
चलना*चाहिए ।” यह सुविदित सामाजिक संकेत है कि गरीब वर्गों में 
जन्म-संख्या की दर सामान्यतः ऊंची है और जीवत्त-मान ऊंचा होने के 
साथ उसमें कमी होने लगती है। ॥ 

अच्तत:, शिक्षण-कार्य क्रम के विस्तार पर समस्त परिवार-तियोजन- 
आंदोलन की सफलता निर्भर करती है। इसके अलावा, जैसा कि तीसरी 
योजना में इस बांत पर जोर दिया गया है, “नैतिक और मनोवैज्ञानिक 
तत्वों, संयम और ऐसी सामाजिक नीतियों पर सबसे अधिक बल दिया 
जाय, जिनमें स्त्रियों की शिक्षा, उनके लिए रोजगार के नये अवसर और 
विवाह की आयु बंढ़ाने .आदि की बातें शामिल हैं।”'. 


नकद भारतीय संयोजन में समाजबाद 


सामाजिक सुरक्षा 


समाजवादी समाज में सब नागरिकों के लिए जीवन की बुनियादी 
जरूरतें सुलभ करने के जो विविध उपाय' किये गए हैं, उन्तके बावजुद 
राज्य को अल्प सुविधाभोगी वर्गों के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा- 
योजनाओं का श्रीगणेश करना चाहिए । अमरीका, ब्रिठेन, रूस और 
जमंनी जैसे विकसित देशों में ये कार्यक्रम काफी विकसित हो चुके हैं । 
"भारत में औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ 
सामाजिक सुरक्षा के उपाय शुरू किय्रे गए हैं और निराश्षितों, अनाथों 
और द्ारीरिक दृष्ति से अपंगों को थोड़ी सहायता दी जाने लगी है । 
चौथी और भगली पंचवर्षीय योजनाओं में इन उपायों का काफी बड़े 
पैमाने पर विस्तार करना होगा । 


नज्ञाबंदी का अथं-शास्त्र 


इस विषय में यह उल्लेख करना उचित होगा कि भारत में नश्ाबंदी- : 
कार्यक्रम मुख्यतः जन-संख्या के दरिद्रतम वर्गों की आथिक अवस्था सुधारने 
की दृष्टि से शुरू किये गए हैं । गांधीजी का नशाबंदी का आग्रह एक 
'महात्मा का नैतिक जब्त' नहीं था । वह हरिजनों, आदिवासियों, मजदूरों 
और मछुओं की गंभीर हित-चिता से प्रेरित था, जो नशाबंदी के अभाव 
में अपनी अल्प आय का काफी भाग शराब पीने पर खर्च कर देते हैं। 
'यहूं अनुमान किया गया है कि आबकारी-कर से राज्यकोष को मिलते- 
वाले हर रुपये पीछे नशाखोरं मद्ययेवत पर करीब ३ रुपया खर्च करता है। 
: इस. समय देश के उन सभी राज्यों की, जहां ज्ञराब पीने की पूरी या 
अधूरी छूट है, आबकारी-कर से वाधिक आय करीब ५० करोड़ रुपया 
होगी । इसका यह अर्थ हुआ कि लोगों, विशेषकर गरीब' लोगों को प्रति- 
वर्ष अपनी गाढ़ी कमाई में से करीब १५० करोड़ रुपया बर्बाद करने : 
का प्रोत्साहत दिया जाता है । शराबखोरी की यह बुराई गरीब लोगों की 
जेबों से यह विंशाल राशि ही नहीं चुराती, बल्कि उनके शारीरिक, 
मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य का काफी हास करती है। 

इसलिए मैं. विकासशील अर्थ-व्यवस्था के छिद्रों को बंद करने के 
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लिए नज्ञाबंदी को सामाजिक आयोजन का व्यावहारिक कार्यक्रम मानता” 
हूं । आर्थिक विकास की दर और प्रति व्यक्ति की औसत आय के बारे में 
तब हमारे अनुमान अवास्तविक हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि दुर्बल 
वर्गों की बढ़ी हुई आमदनी का काफी बड़ा भाग शराबखोरी की आदत 
के कारण नाली में बह जाता है। यही कारण है कि तीसरी योजना ने” 
नशाबंदी को कल्याणकारी कामयंत्रमों में महत्वपूर्ण माता है और राज्य- 
सरकारों से अनुरोध किया है कि वे वित्तीय आधार पर नशांबंदी 
आंदोलत को धीमा न करें । उसमें कहा गया है, “जांहिर है कि वित्तीय 
कारणों से ही उस सामाजिक कार्यक्रम में बुनियादी रकावट नहीं पड़ने दी 
जा सकती, जिसे सारे देश के आम लोगों के हित में आवश्यक. समझा 
जाता है ।” 


मूल्यों को स्थिर रखना 


यह बात हमेशा स्मरण रखनी होगी कि क्षमाजवादी समाज में लोग 
जिस बुतियादी सामाजिक सुरक्षा की: अपेक्षा करते हैं, वह यह है कि 
खाता, चीनी, कपड़ा, मकान, मिट्टी का तेल, खाने के तेल जैसी आव- 
इयक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखा जाय, जिनका कि सामान्य 
लोग उपभोग करते हैं। तीसरी योजना में इस बात पर जोर दिया गया 
है कि दुन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को ऐसे स्तर पर स्थिर रखा 
जाय, जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए न्यायपुर्ण और उचित 
हो । सेंकटकालीन स्थिति के कारण इन कीमतों पर अंकुश रखना और 
भी जरूरी हो गया है । वास्तव में, घरेलू मोर्चे की लड़ाई में 
हमारी सफलता सुख्यतः इस पर निर्भर करेगी कि हम आवश्यक उप- 
भोक्‍ता वस्तुओं की कीमतों को एक निश्चित समय तक उचित स्तर पर' 
कितना स्थिर रख संकेंगे। अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में, महंगाई-की 
बोढ़-को रोके बिना हम अपतती विकास योजनाओं को सुरक्षा तैयारियों 
के साथ यथार्थवादी तरीके से नहीं जोड़ सकेंगे । युद्ध के दिनों में बढ़ती 
हुई कीमतों का उध्वंगामी चक्कर राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्थां की कमर तोड़ 
दे संकता है और लोगों के साहेस को भयंकर रूप में क्षीणं कर देता है ॥ - 


ण्द भारतीय संयोजन में समाजवाद 


इसके अलावा महंगाई हमेशा अत्यंत विषमतापूर्ण होती है | बहु 
दरिद्रतम और निर्बलतम वर्गों पर सबसे अधिक खराबः असर डालती 
है । इसलिए, समाजवादी समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नागरिकों 
को जीवन की आवश्यकताएं- ऐसी कीमतों पर सुलभ की जाय॑ जो लोगों 
की सामर्थ्य के भीतर हो । भारत-सरकार ने कीमतों के बारे में विशेष 
समिति नियुक्त की है जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के प्रवाह पर 
सिश्चय ही तिगाह रखेगी और सरकार को समय-समय' पर उत्त आवश्यक 
वस्तुओं की कीमतों पर समुचित नियंत्रण और नियमव रखने की हृष्टि 
से आवश्यक कदम उठाने के बारे में सलाह देगी । 


अंत्योदय की दृष्टि 


यदि न्यूनतम आय-समूहों के जीवत-मान को न्यूवतम आशिक स्तर 
तक तात्कालिक रूप से ऊंचा नहीं उठाया जायगा तो दर्ज और अवसर 
की समानता भ्रामक होगी । इसलिए गांधीजी समाज के निम्नतम वर्ग. 
की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते थे । भारत जैसे अल्प-विकसित देश में 
समाजवादी विचारधारा की यही अंत्योदयी दृष्टि होनी चाहिए। 
ग्रामीण क्षेत्रों में, तीसरी योजना विभिन्‍त परियोजनाओं द्वारा भूमिहदीन 
खैतीहर श्रमिकों की आर्थिक दशा सुधारने पर जोर देती है.। यह अचु- 
मान किया जाता है कि सन्‌ १६६५-६६ तक क्रषि श्रमिकों के करीब 
७,००,००० प्रिवार करीब ५० लाख एकड़ भूमि पर बसा दिये 
जायंगे । भूमिहीत लोगों को देहातों के भीतर सहकारिता के आधार पर 
लघु, ग्राम और कुटीर उद्योगों में लगाने की हर संभव कोशिश की 
जायगी । पूरक ग्राम्य-उद्योग-कार्य क्रम दुर्बल वर्गों को वर्ष के अधिकतर 
दिनों में लाभदायी रोजगार प्राप्त करने में मदद देंगे । राज्य सरकारों 
. को कहा गया है कि वे कृषि श्रमिकों के लिए गांव के निकट मंकान 
. “बनाने की जमीन प्राप्त करे । इन लोगों को अपने परिवारों के लिए सादे 
: मकान बनाने के लिए ऋण दिये जाय॑गे । 

ढेबर-आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप, भारत-सरकार ने अब 
'फैसला किया है कि विभिन्‍न राज्यों के अधिकांश आदिवासी-्षेत्रों में 


अवसर की समानता ७६ 


तीसरी योजना की अवधि में 'समन्वित विकास खंड' कायम कर दिये 
जाय॑ | तकनीकी और सामान्प्र शिक्षा के क्षेत्र में परिगणित और आदिम- 
जातियों के बच्चों को बड़ी संख्या में छात्रद्नत्तियां दी जारही हैं। अनुमान 
है कि इन दु्बंल और पिछड़े वर्गों को इस समय करीब ६१,००० छात्र- 
जत्तियां दी जा रही हैं। | 

शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों की सफाई और सुधार पर बहुत 
ब्यान दिया जा रहा है, हालांकि इस कार्यक्रम के लिए वर्तमान प्रावधान 
काफी नहीं समका जा सकता । तीसरी योजना में मेहतर-वर्ग की 
काम की परिस्थितियों में हृश्य सुधार लाते के लक्ष्य को उच्च प्राथ- 
'मिकता दी गई है । इस वर्ग की भलाई की देखभाल करने के लिए सर- 
कार ने एक केंद्रीय समिति नियुक्त की है। यह वर्ग सामाजिक स्तेंभ 
की निम्नतम चट्टान है । 

जिस संमाजवादी लोकतंत्र में अल्प सुविधाभोगी वर्गों, को आश्िक 
- प्रगति का उचित भाग प्राप्त नहीं होता, वह च्यायोचित और समता मुलक 
होने का दावा नहीं कर सकता । अनेक वर्षो पहले गांधीजी ते हमें एक 
मंत्र दिय्रा था, जो मेरी राय में समी समाजवादियों का पश्रुवतारा होना 
चाहिए । वह इस प्रकार है : “जब कभी तुम्हें शंका हो अथवा तुम पर 
'अंहम हावी हो रहा है तो यह कसौटी लागू करो : सबसे गरीब और 
दुर्बल मनुष्य के मुख का स्मरण करो, जिसे तुमने कभी देखा हो, और 
अपने से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, वह उसके लिए कुछ 
लाभदायक होगा अथवा नहीं ।” 


शहरी आय की सीसा 


भारत में भूमि-सुधारों के सूत्रपात से, जिसमें भूस्वामित्व की अधिक- 

सम सीमा निर्धारित करने की योजना भी शामिल है, देहातों में पहले 
' से अधिक आथिक समता आई है, हालांकि तत्संबंधी कानूनों के अमल 
में बहुत कुछ सुधार की गूंजाइश है। कितु यह स्वीकार करना होगा 
कि शहरी क्षेत्र में लोगों की आथिक विषमताओं को कम करने के लिए 
अभी काफी कदम नंहीं उठाग्रे गए हैं। यह समझ में आता हैं कि 


८० भारतीय संयोजन में समाजवाद 


शहरों में आय, संपत्ति और जायदाद की सीमा भूमि के समान 
कठोरता और यांत्रिकता से निर्धारित नहीं की जा सकती | फिर भी” 
शहरी भूमि और मकानों की जायदादों से होनेवाली अनारजित आय 
का पर्याप्त भाग हस्तगत करने की काफी गुंजाइश है और इस प्रकार 
समाज के विनियोजन साधनों को बढ़ाया जा सकता है। यह सोचा” 
गया है कि अगली दो या तीन योजनाओं की अवधि में शहरी और 
भ्रामीण दोलनों क्षेत्रों में टैक्स काटने के बाद आय की सीमा औसत 
पारिवारिक आय की तुलना में तीस गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
यदि संभव हुआ तो अपने देश के अधिकतर लोगों की अल्प आय को' 
देखते हुए इस आय की खाई को और भी पाने का केंद्रित प्रयास' 
किया जायगा । 

शहरों में बतंमान आथिक विषमताओं का मुख्य कारण यह है कि 
धनी-वर्ग टैक्सों से बचते हैं या उनकी चोरी करते हैं। हमारे कर- 
क़ातूनों के इन छिद्ों को अविलंब प्रभावशाली ढंग से बंद करता होगा | 
मकान-मालिक भी मनमाने ऊंचे किराये लेकर मध्यम और निम्न 
मंध्यम वर्गों का अनुचित शोषण करते हैं। नये बने मकानों के मालिकों 
को प्रथम पांच वर्ष मनमाना किराया लेने की जो "रियायत दी गई है, 
उसका अधिकतर झहरों में दुरुपयोग हुआ है और इस पर फिर से 
विचार करना होगा। पंचवर्षीय योजनाओं के भंतर्गंत बड़े परिमाण में 
इमारतों और परियोजनाओं के निर्माण के फलस्वरूप भारत में एक' 
नये संपन्न वर्ग का उदय हुआ है। इन ठेकेदारों की शोषक द्तत्तियों पर 
भंकुश लगाना होगा, ताकि देश के भीतर आशिक विषमताओं को कम' 
किया जा सके । 


संतुलित क्षेत्रीय विकास 


समाजवादी अर्थतंत्र कों अपने समस्त नागरिकों को केवल समान 
अवसर देने की ही कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्किउनके समग्र विकास 
के लिए विभिन्‍न क्षेत्रों और रांज्यों को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध 
करनी चाहिए । यह उल्लेखनीय है कि तीसरी योजना का एक पूरा अध्याय 


अवसर की समानता घ१ 


संतुलित क्षेत्रीय विकास' के संबंध में है, ताकि देश अल्पविकसित क्षेत्रों 
में कृषि और सामाजिक सेवाओं के साथ-साथ उद्योगों के व्यापक 
विस्तार की ओर विशेष ध्यात्त दे सके । तीसरी योजता बनाते समय 
योजना आयोग ने केंद्रीय सहायता की मात्रा निर्धारित करने में पिछड़े 
क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते की बड़ी सावधानी 
रखी है। उपलब्ध ओकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि जो राज्य आथिक- 
विकास के विभिन्‍त क्षेत्रों में अभी भी पिछड़े हुए हैं, उन्हें उन राज्यों 
के मुकाबले, जिनकी अर्थ-व्यवस्था उल्लेखनीय प्रगति कर चुकी है, केंद्रीय 
सहायता का अधिक प्रतिशत प्राप्त हुआ है । 
विभिलत क्षेत्रों में पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के आधीन 
प्रति व्यक्ति राज्य की राशि, राज्य के साधन और केंद्रीय सहायता का' 
विवरण निम्न तालिका में दिया गया है : 
क्षेत्र 
जत्तरी मध्य पूर्वी पश्चिमी. दक्षिणी 


राज्य की राशि 


पहली योजना . ६७ - २६ डर ४७ ३५ 
दूसरी योजना. ६६ इ्द ४. ६ूफ ५७ 
तीसरी योजना १२३ ७५. छ८फ १०४ श्र 
राज्य के साधन 
पहुली योजना .. £& श्र श्र ३० १७ 
दूसरी योजना २७ १६ . २१ ४ श्र 
तीसरी. योजना ४२ २३ र्‌ड ५७ शे४ 
- केंद्रीय सहायता है 
पहली योजना शू८ १७ ३० १७ श्८ 
दूसरी योजना ४२ २२. २४  र२३ २६९ 
तीसरी योजता ८० भ्र्र प्र्ड ४७ भ्र्ष 


नोटः--राज्य पुनगेंठन कानून १६५६ द्वारा निधोरिता[कषेत्रों के अनुसार पक को. 
पाँच ज्षेत्रों में विभवत किया गया है; केवल दक्षिणी ज्षेत्र में आंध्र, मंद्रास, मेसर भोर 
केएल थे चार राज्य-और पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य रखे गए हैं। 


म्द्र भारतीय संयोजन में समाजवाद 


योजना आयोग क्षेत्रों और राष्ट्रीय' .अर्थ-व्यवस्था के विकास:को 
एक समग्र क्रिया का ही हिस्सा मानता है | तीसरी योजना कहती है : 
“राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की प्रगति विभिन्‍त क्षेत्रों के विकास की दर में 
प्रकट होगी और उंसी अनुपात में क्षेत्रीय साधनों का अधिकाधिक विकास 
समग्र देश की प्रगति की रफ्तार -को तेज करने में योग देगा ।” इस 
बात का ध्यान रखना होगा कि विशिष्ट क्षेत्रों की जरूरतों का समग्र 
राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों के साथ मेल बिठाये बिना उनकी 
समस्याओं पर अत्यधिक जोर देना और उनके विकास की योजना बनाने 
की कोशिश करना उचित नहीं होगा; कारण, देश की मूलभूत ईकाइयों 
के रूप में ही विभिन्‍न क्षेत्र अपना पुरा संभावित विकास होने की आशा 
कर सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास घनिष्ठ रूप से 
एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और उन्त पर समग्र दृष्टि से ही विचार किया 
जाना चाहिए | 
श्री वाल्टर इसार्ड कहते हैं, “जहां पर्याप्त क्षेत्रीय आथिक विकास की 
: योजनाओं और कार्यक्रमों का अभाव है, वहां राष्ट्रीय आर्थिक विकास के 
कार्यक्रमों की सफलता की संभाववा कम हो जाती है और राष्ट्रीय 
विनियोजनों से समग्र लाभ घट जाता है। इस प्रकार राष्ट्र की हानि 
होती है और चूंकि हर क्षेत्र राष्ट्र का अंग होता है, अतः साधारण 
तौर पर क्षेत्र की भी हानि होती है ।” |] 
जो भी हो, भारत में समाजवादी आयोजन का उद्देश्य यह है कि 
उचित अवधि के भीतर देश के सभी राज्यों और क्षेत्रों को वह जीवन- 
मान उपलब्ध हो जाय जो सारे देश के जीवन-मान से अधिक भिन्‍न 
न हो | इसलिए तीसरी योजना में हर राज्य की जरूरतों और सम- 
स्याओं पर गहराई से विचार. करने के बाद ही व्यय की धत्त-राशियां 
निर्धारित की गई हैं । ऐसा करने में पिछली प्रगति और विकास में रही 
कंमियों, प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों की सिद्धि में संभावित योगदाच, विकास- 
सामथ्यं, और अपनी विकास.योजना में राज्य के साधन-योग का भी 
लिहाज .रखा गया है । योजना परिवहन और संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य 
“और अन्य तामाजिक सेवाओं :के लिए देश: के सभी भागों के: लिए. प्राव- ः 
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चान करती है ताकि वे सब यथासंभव समान स्तर पर आ सकें । गत 
दशाढिद में विभिन्‍न राज्यों के विकास-सतर का और तीसरी योजना -: 
के अंत में क्या विकास-स्तर रहेगा, इसका विवरण परिशिष्ट (५) में 
दिया गया है । 


उद्योगों का स्थान 


जहां तक बड़े और भारी उद्योगों का संबंध हैं, आथिक और तक- 
जीकी दृष्ठमि हमेशा महत्वपूर्ण रहती है और व्यवहार में छूट-पुट अंतर ही 
संभव हो सकता है | इसलिए राजकीय क्षेत्र परियोजनाओं के स्थानों 
का चुनाव करने में आवश्यक तकनीकी और आथिक कसौटियों को न 
छोड़ते हुए जहां कही संभव हुआ है, अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के दावों 
को ध्यान में रखा गया है। इस्पात जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के 
स्थानों का चुनाव विश्वेषज्ञों के अध्ययन और आर्थिक संभावताओं के 
- आधार पर किया गया है | कितु उनकी स्थापना. औद्योगिक दृष्लि से 
पिछड़े क्षेत्रों में हुई है, इसलिए उन्हें अवश्य लाभ पहुंचेगा । केंद्रीय 
परियोजनाओं की संपूर्ण सूची उनके स्थानों केसाथ परिशिष्ठ (६) में दी 
गई है । है 

बुनियादी और महत्व के उद्योगों के लिए स्थान चुनते में. कच्चे 
माल की निकट से उपलब्धि और अन्य आशिक कारणों को स्वभावत: 
ध्यान में रखा गया है, कितु विविध प्रकार के उपभोक्ता-सामग्री-उद्योगों 
और रूपांतरीय उद्योगों के मामले में क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन दिया 
गया है । निजी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं के स्थानों के बारे में 
भी अल्पविकसित क्षेत्रों के दावों को उचित महत्व दिया गया है । जो क्षेत्र 
औद्योगिक दृष्नि से पिछड़े हुए हैं, उन्हें बिजली, पाती परिवहन जैसी 
सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है । तीसरी योजना में उन पिछेड़े 
- क्षेत्रों. में 'औद्योगिक विकास क्षेत्र कायम करने का प्रस्ताव है, जिनमें बुनि- 
आदी सुविधाएं दी जा सकती हों और -कारखानों के स्थांन. विकसित 
“करके लघु और मध्यम व्यवसाथियों को बेचे था लम्बे पट्टे पर दिये जा 
सकें .ै। पंचवर्षीय योजना हर बड़ी परियोजना को, चाहे वह उद्योग, 
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सिंचाई अथवा विद्युत संबंधी हो, सघन और समत्वित क्षेत्रीय विकास का 
केंद्र बिंदु मानती है । 


पंचायती-राज 


भारत सरकार और राज्य सरकारों ने विविध प्रकार की प्रगति 
तथा विकास के लिए भारतीय जनता को और भी अवसर देते की हृष्लि से 
एक उल्लेखतीय कदम उठाया है । लोकतंत्री विकेंद्रीयकरण अथवा 
पंचायती राज की स्थापना ही वह कदम है। यह प्रयोग एक अत्यंत 
क्रांतिकारी कदम है,जो नींव के स्तर पर व्यापक समाजवाद की स्थापना 
की दृष्मि से उठाया गया है । । 

कितु यह याद रखना होगा कि इस प्रयोग की सफलता प्रोफेसर 
शुम्पीटर के शब्दों में 'लोकतंत्री स्व-अनुशासन' पर मुख्यतः: निर्भर करेगी .। 
इसमें बुनियादी रूप से सहिष्णुता और अधिकारों के साथ कत्तंब्यों पर 
आग्रह शामिल है । युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट टीटो ते श्रमिक कौंसिलों 
को सत्ता सौपने की साहसिक योजनाओं का श्रीगणोश किया है । किंतु . 
लंदन के 'इकोनोमिस्ट' पत्र के अनुसार हाल की घटनाओं ने सिद्ध किया 
कि अनेक फैक्ट्री प्रबंधकों और स्थानीय अधिकारियों ने उस उच्च' 
भांवना से प्रेरित होकर काम नहीं किया, जिसकी उनसे आशा की जाती 
थी । आखिरी बात यह है कि समाजवादी लोकतंत्र तभी सफलतापूर्वक 
चल सकेगा, जब बहुसंड्यक नागरिकों में गुणों की ह॒ष्नि से ठोस सुधार हो ।' 

आचार्य विनोबा ने पंचायती-राज की स्थापना को सही. दिशा में 
'उठाया गया कदम माना है, कितु उन्होंने एक चेतांवनी भी दी है: 
उनकी यह निश्चित राय है कि ग्राम समाजों को व्यापक आथिक और 
राजनीतिक अधिकार देने के पूर्व भारतीय गांवों में पहले से अधिक... 
सामाजिक और आधथिक समानता स्थांपित होनी चाहिए । सघन खेती 
के साथ भुभि का अधिक न्‍्यायोवित वितरण और ग्राम-उद्योगों का 
विकास करके यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आशिक दक्ति कै. 
समुचित वितरण के बिना राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीयकरंण 
“विकेंद्रित शोषण” की परिस्थितियां उत्पन्त हो सकती हैं। अब-तक- के 
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अनुमान से भी पता चला है कि अनेक स्थानों में पंचायतों पर धनी 
किसानों अथवा कत्तिपय समाज विरोधी तत्त्वों या गांव के “गुंडों! ने 
कब्जा कर लिया है | प्तमय के दौरान, लोगों में यह शक्ति पैदा हो 
जायगी कि पंचायतों से निहित स्वार्थों को निकाल बाहुर फेंकेंगे और 
ज्यादा अच्छे सेवा-भावी व्यक्ति इन संस्थाओं को चलाने के लिए भागे 
आ सकेंगे । फिर भी कृषि और उद्योग के दोनों क्षेत्रों में आर्थिक शक्ति 
के वितरण से हमारे गांवों में ठोस आधार पर लोकतंत्री समाजवाद की 
स्थापना करने में बड़ी मदद मिलेगी । 


पंच परमेदवर' 


यह वांछतीय है कि ग्राम-पंचायतों का संचालन सर्व सम्मति से या 
करीब-करीब सब सम्मति से हो, ताकि ग्राम-समाज की आम सहमति और 
सदुभावना से विविध काम किये जा सकें । बहुमत का शासन लोकतंत्र 
का सुख्य सिद्धांत है, कितु यह लोकतंत्र धीरे-धीरे 'भीड़तंत्र' में. बदल 
जाता है और अपनी मौलिक विशज्ञेषता खो देता है। आखिर, श्री एस० 
आई० बेन के शब्दों में बहुमत का सिद्धांत केवल संख्या की शक्ति का राज 
बन जाता है और १०० में से ५१ के बाद दोष ४९ के लिए कोई मौलिक 
सैतिक सत्ता नहीं बच रहती । इसलिए यह सुझ्राया गया है कि भारत की 
विभिन्‍न राजनीतिक पाशथ्यां आपस में यह 'सज्जनोचित समझौता” करें 
कि वे पंचायती-राज की विभिन्‍न संस्थाओं के चुनावों में अपने अधिकृत 
उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगी .। इस राजनीतिक पार्टियों के प्रत्यक्ष हस्त- 
क्षेप से निश्चय ही इस स्थानीय संस्थाओं के दैनिक काम-काज में कठुता 
उत्पन्न होगी जब कि पुरानी परंपरा के अनुसार वे 'पंच परमेश्वर! की 
भावना से काम करती हैं । इन पंचायतों के निर्णयों की पवित्रता सर्व- 
सम्मति और सद्भावना में निहित है । 

: देश में राज्य और केंद्रीय स्तरों पर संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से 
स्वीकार की गई है और पिछले पंद्रह वर्षों में वह संतोषजनक ढंग से 
चली है, कितु यह स्वीकार किया जाता है कि यदि लोकतंत्र का उसी. 
नमूने पर तिचले स्तरों में भी अमल किया गया तो ग्रास-जीवन के अस्त- 
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व्यस्त होने का खतरा है और उसके फलस्वरूप आथिक और सामाजिक 
विकास की प्रगति मंद हो जायगी । यदि पंचायतें सत्ताधारी पक्ष और 
विरोधीपक्ष की भाषा में सोचने लगेंगी और प्ररत-काल, स्थगन प्रस्ताव. 
और बहिगंमन जैसी बातें उनमें दाखिल हुई तो पंचायती-राज की स्थापना 
वरदान - सिद्ध होने के बजाय वस्तुतः एक अभिशाप सिद्ध हो सकती है। 
यह ऐसी दुखद घटना होगी, जिसका शब्दोंमें वर्णन नहीं किया जा सकता। 
आशा है. कि देश की राजनीतिक. पा्ियां इन ग्राम-संस्थाओं के साथ 
बड़ी सावधानी और कोमल भावना से पेश आयंगी और सादियों पुरानी 
परंपरा के अनुसार लोकतंत्री विधियां विकसित करने में संयुक्त रूप से . 
मदद देंगी । 

अंतिम निष्कर्ष यह है कि इन ग्राम-संस्थाओं की स्थायी सफज़ता इस' 
पर निर्भर करेंगी कि वे ग्रामीण आबादी के दारिद्रतम वर्गों के जीवन-मान 
को ऊंचा उठाने में कहां तक सफल होती हैं। उनमें भूमिहीन' श्रमिकों, 
परिगणित जातियों और आदिम जातियों का समावेश होता है । गांबों' 
के अपेक्षाकृत धनी व्यक्तियों को अपना यह पवित्र कतंव्य समभना' 
होगा कि उन्हें अपने कमजोर भाइयों को मदद देनी है, जिससे वे पंचा- 
यतों और सहकारी समितियों में भाग लेकर अपने को गरीबी के दलदल से 
निकाल बाहर कर सके | जबतक जनता और प्रशासन दोनों पंचायती-राज' 
के- इस पहलू पर उचित ध्यान नहीं देंगे, तबतक इन ग्राम-संस्थाओं के: 
महत्वपूर्ण योग के बारे में जो आशाएं की जा रही हैं, वे केवल शुभाशाएं 
मात्र ही रहेंगी । 





सामाजिक और राष्ट्रीय एकता 


यह प्रकट है कि समाजवादी समाज में समाज के सभी वर्गों के 
अंदर राष्ट्रीय-एकता और समानहित एवं साकेदारी का सुदृढ़ आधार 
होता चाहिए । इसलिए भारत में समाजवादी इमारत खड़ी करने के 
लिए सामाजिक अथवा राष्ट्रीय एकता की नींव जरूरी है । यह स्पप्न 
समभना होगा कि राष्ट्रीय एकता का आदर्श केवल भावात्मक प्रेरणा 
नहीं है.। एकता की भावना आशिक हृष्टि से भी जरूरी है। यह जानना 
दिलचस्प होगा कि अमरीकी राष्ट्रपति को आथिक मामलों में सलाह 
देनेवाली परिषद्‌ ने जातीय भेद के बारे में अपनी हाल. की रिपोर्ट में 
कहा है कि यह 'राष्ट्रीय कलंक' है, जिससे “राष्ट्‌ को आर्थिक हानि पहुंचती - 
- है ।” रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “यहु रंग-भेद मानव-साधनों के विकास 
और उपभोग में बाधक होता है, कार्य-क्षमता घटाता है, अर्थ-व्यवस्था - 
के विकास को धीमा करता है,और आशिक प्रगति के नतीजों के वितरण 
को बदल देता है ।” श्री रेमंड फ्रोस्ट कहते हैं, “राष्ट्र के भीतर एकता का : 
अभाव केवल राजनीतिक परेशानी ही पैदा नहीं करता, बल्कि - आथिक' 
हानि का कारण भी- होता है । जहां एकता नहीं होती, सरकार -को-उसे 
थोपना और उसका पालन कराना पड़ता है-और एकता को थोपने का . . 
खर्च राष्ट्र के आधिक साधनों को क्षीण कर सकता है । 
श्री लुई: फिशरः का यह उल्लेखनीय कथन" है कि एशिया और 
अफ्रीका के तवोदित स्वतंत्र देशों में राष्ट्रवाद तो है, किंतु राष्ट्रों का पता 
नहीं है । भारत में सभी राष्ट्रीय नेता सामाजिक एकता पर सबसे अधिक 
जोर देते: हैं। हम इस नग्न तथ्य के प्रति आंखः नहीं: मूंद : सकेते : कि। 
धार्मिक असहिष्णुता; - जांतिवाद, : क्षेत्रीयतावाद' और  भाषावाद जैसी'।. 
विघटनका री: शक्तियां हमारे देश में सक्तियें- रही: हैं: । : दुर्भागयंवश;० हरु 
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आम चुनाव के समय इन राष्ट्रीयता विरोधी शक्तियों की ज्वाला पहले 
से अधिक भड़कती दिखाई देती है। निस्संदेह, दूसरी बहुत-सी शाक्तियां 
भी काम कर रही हैं, जैसे कि गहरों और उद्योगों का विस्तार हो रहा 
है और उनके कारण, श्री ताया जिन्किन के छब्दों में, “जाति-प्रथा का 
अंत हो रहा है।” फिर भी हमें साफ-साफ स्वीकार करना होगा कि 
अनेक विघटनमूलक प्रद्तत्तियां हमारे त्वरित आथिक विकास के अभियान 
में भारी बाधा डाल रही हैं । 


केवल एक नागरिकता 


चीती और पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण जो नई स्थिति उत्पन्त 
हुई है, वह वास्तव में देश में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक एकता 
स्थापित करने में बहुत अधिक सहायक हुईं है। यह एकदम नया अनुभव 
है.। इस अर्थ में, यह संकटकाल छिपा वरदान सिद्ध हुआ है । कितु 
हमको इस बारे में तनिक भी उदासीन नहीं होना चाहिए । यदि विभिन्‍न 
विघटनका री शक्तियों का संघठित रूप से मुकाबला करने की पर्याप्त . 
सावधानी नहीं रखी गई तो समांज-विरोधी प्रद्धत्तियाँ अपना कुरूप चेहरा 
बाहर निकाल सकती हैं और बिना किसी चेतावनी के उभर सकती हैं । 
राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने अपने स्वतंत्रता-दिवस के एक संदेश में - 
अपील की है कि हमें एकता, स्वतंत्रता, न्याय और सहयोग के सप़्िद्धांतों 
पर एक संयुक्त, सोह इय समाज-व्यवस्था का विकास करना चाहिए। 
इसलिए, भारत को स्थायी आधारों पर ऐसा समाज स्थापित करने की 
पूरी-पुरी कोशिश करनी चाहिए | यह तभी हो सकेगा, जब हर भारतीय 
नागरिक की मातृभ्ूमि के प्रति सर्वोपरि निष्ठा होगी, और अपनी' जाति, 
समुदाय, भाषा और राज्य को वह उसके बाव स्थान देगा । 

: यह सौभाग्य की बात है कि हमारा संविधान देदा के सब' लोगों के 
लिए एक. ही नागरिकता स्वीकार करता है और सारे देश में उन्हें 
समान अधिकार और अवसर देता है। इसलिए जाति, भाषा और - 

क्षेत्रीय. विचारों को दूसरा स्थात देना होगा । हमें नेहरूजी के इन सार्थक 
शब्दों को हमेशा याद रखना चाहिए, “मैं चाहता हुं कि धर्म अथवा 
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जाति, भाषा अथवा प्रांत के नाव पर होनेवाले वर्तमान संकुचित संदर्ष 
समाप्त हो जायं और एक वर्गहीन और जाति-विहीन समाज की स्था- 
'पना हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार 
विकास करने का पूरा अवसर मिले | खासतौर पर, मैं आशा करता हूं 
कि जात-पांत का अभिज्ञाप मिटा विया जायगा, क्योंकि जात-पांत के 
आधार पर त लोकतंत्र और न समाजवाद ही संभव हो सकता है ।” 


त्रिभाषी-सूत्र 


यह सही है कि राष्ट्रीय एकता अपीलों और मीठे नारों से स्थापित 
नहीं हो सकती । राष्ट्रीय-एकता-परिषद्‌ ने सम्प्रदायवाद, क्षेत्रीयत्तावाद, 
'और अन्य विघटनकारी शक्तियों के बारे में अनेक कमेध्ियां नियुक्त की 
हैं और उनसे समस्याओं की जड़ में जाने और व्यावहारिक हल प्रस्तुत 
करने का अनुरोध किया है । उदाहरण के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने जो 
त्रिभाषी-सुत्र” तजवीज किया है, वह सांस्कृतिक और सामाजिक 
“समन्वय की दिशा में सही कदम है। अपनी मातृभाषा जानने के अलावा 
माध्यमिक. स्तर पर हर विद्यार्थी को अंग्रेजी और भारतीय संध की 
राज-भाषा-- हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों की मातृ- - 
'भाषा हिंदी हो, अगर वे एक और आधुनिक भारतीय भाषा, विशेषकर 
दक्षिण, की भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उससे राष्ट्रीय एकता का 
वातावरण पैदा करने में सदद मिलेगी । कितु यह ध्यान में रखना होगा 
कि केवल अनेक भाषाओं के ज्ञान से ही अंतत्त: सांस्कृतिक एकता स्थापित 
'नहीं हो सकती । अंतिम निष्कर्ष यह है कि आनिवाली पीढ़ियों की उदारता 
और दूरदर्शिता से ही राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त होगा | संकु- 
चितता के वातावरण में अगर पाठ्यक्रमों में अनेक भाषाएं सिखाने की 
व्यवस्था की गई तो एकता और मजबूती का स्वस्थ वातावरण पेंदा 
होने के बजाय भाषायी कटुता भीर प्रतियोगिताएं बढ़ सकती हैं । 


अंग्रेज़ी का स्थान 
हिंदी के साथ-साथ सन्‌ १६६५ के बाद भी अंग्रेजी को भारतीय .. 
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भारतीय संघ की सहायक: राज-भाषा बनाने के फैसले ने देश में अनेक प्रति-- 
क्रियाओं को जन्म दिया है। इस नाजुक प्रश्न पर सहिष्णुता और दूर- 
दर्शिता से विचार करना होगा ताकि भाषा का सवाल राष्ट्रीय सदू- 
भावना की सर्वोपरिं आवश्यकता पर हावी न हो जाय । अगले पांच था 
दस वर्षों में केंद्र और राज्यों में हिंदी का ज्ञान व्यवस्थित रूप से फैलाने 
की काफी कोशिश करनी होगी । | अन्यथा, अंग्रेजी भाषा सहकारी राज- 
भाषा रहने के बजाय हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की कीमत पर 
अपने को स्थायी बनाने की कोशिश कर सकती है । यह सुझाया गया है 
कि संसद अंग्रेजी के दूसरी भाषा के.रूप में व्यवहार की एक अवधि' 
नियत करदे-। एक निश्चित अवधि तय' करने में कुछ लाभ हो सकता है,. 
किंतु मेरे विचार से यह मामला अहिंदी भाषा क्षेत्रों की सदभावना पर 
छोड़ना ज्यादा अच्छा होगा । वह समय आ गया है जब हिंदी को भार-- 
तीय संघ की एकमात्र राजभाषा बनाने की जिम्मेदारी अहिंदी भाषी 
लोगों पर विद्वांस की भावना के साथ छोड़ देनी चाहिए ।.जबतक' 
हिंदी भाषी लोग हिंदी को राजभाषा बताने का आंदोलन करते रहेंगे, 
तबतक हिंदी को भारतीय राष्ट्रवाद का. मूलभूत अंग स्वीकार कराने 
का स्वस्थ वातावरण बनाना कठित होगा । 


अखिल भारतीय सेवाएं 


राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के कार्य में. अखिल भारतीय सेवाओं" 
का: किस प्रकार उपयोग किया: जा सकता- है, इस : पर. व्यवस्थित तरीके: 
से-विचार होता चाहिए. राज्य-पुनगंठन-आयोग ने अपनी . रिपोर्ट. में. 
प्रशासन: को अच्छा: बनाने और अंतःराज्यीय एकता का विकास'-करने के: 
लिए अनेक अखिल भारतीय सेवाओं को संगठित करने का. सुझाव दिया. 
है! यह: संतोष . का. विषय. है- कि-इस प्रस्ताव का राज्य-सरकारों ने 
अनुकुल उत्तर दिया: है .और इंजीनियरी, चिकित्सा: और वनों के लिए: 
अखिल भारतीय सेवाएं संगठित करने.की दिश्वा में कदम उठाये गए हैं । 
शायद यह वांछनीय होगा किं' शिक्षा और कृषि के बारे में दो भ्ौर' 
अखिल भारतीय॑सेचाओं: का। श्रीगणेशः किया जाय * यह सुझाया गया 
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है कि वततंमान अखिल भारतीय सेवाओं में करीब- ५० प्रतिशत नये अधि- 
कारी संबंधित राज्यों से बाहर के होने चाहिए | मेरी राय' में, यह 
बहुत स्वस्थ परंपरा होगी । 


शिक्षा का माध्यम 


विश्वविद्यालय-स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस बारे में' 
हाल के वर्षों में काफी विवाद रहा है। एक ओर अनेक शिक्षा-श्ञास्त्रियों 
की यह दृढ़ राय है कि हमारे कालेजों और विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय 
भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय, तो दूसरी ओर बहुत से' 
ऐसे लोग हैं जो उच्च शिक्षा-संस्थाओं में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने 
की उतने ही जोर से हिमायत करते हैं। उपक्ुलपतियों और राज्यों के 
मंत्रियों की अनेक कांफ्रेसों में इस प्रश्न पर बार-बार और विस्तार से 
विचार हुआ है; और निष्कर्ष यह है कि विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा 
शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, कितु साथ ही अंग्रेजी और हिंदी दोनों 
.. भाषाओं का खासा अच्छा ज्ञान कराना चाहिए। कितु तकनीकी पाठ्य- 
. क्रमों में, विशेषकर चिकित्सा और इंजीनियरी में, आनेवाले अनेक वर्षो. 
तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनी रहती चाहिए, जबंतक कि हिंदी 
अथवा . क्षेत्रीय. भाषाएं इस काम के लिए काफी विकसित न हो जांय । 
अनेक'द्ाज्यों के शिक्षा-मंत्रियों ने यह तीक् इच्छा प्रकट की है कि' 
केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कार्यम करे; संभव हो' तो हर 
राज्य में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो । इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
का माध्यम हिंदी हो। यह एक ऐसा सुझाव है, जिस पर राष्ट्रीय 
एकता की दृष्लि से सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए । 


अहपसंख्यकों की समस्याएं . 


भाषायी अल्पसंख्यकों संबंधी समस्याओं पर भी सहानुभूति के साथ: 
विचार करना चाहिए । अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आ्थिक, शक्षेणिकः 
और सांस्कृतिक अधिकारों पर जरूरत से ज्यादा जोर देने ' की जरूरतः . 
'नहीं। क्योंकि इससे समात राष्ट्रीयता के विकासः में बाघाः पड़ती है। कितु* 
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अल्पसंख्यकों में यह विश्वास की भावना पैदा करने की सच्ची कोशिश 
होनी चाहिए कि उनके उचित हितों को पर्याप्त संरक्षण मिल रहा है। 
उदाहरण के लिए, राज्य-सरकारों को भाषायी अल्पसंख्यकों के बालकों 
को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातुभाषा में शिक्षा देने की पूरी कोशिश 
करनी चाहिए। इस विषय में उर्दू के प्रशत पर विशेष सहानुभूति से 
“विचार करना चाहिए। इसके अलावा, राज्यों की नौकरियों में भरती 
'की प्रणाली किसी भी रूप में अल्पसंख्यकों के न्‍्यायोचित प्रतियोगिता 
में शामिल होने के रास्ते में बाथक नहीं होनी चाहिए । श्षेत्र-विशेष में 
आवास के नियम अक्सर इस तरह बनाये गए हैं कि अल्पसंख्यक समूहों 
को मौकरियों में स्थान नहीं मिल पाता । यह निश्चय ही' युक्ति-युक्त 
नहीं है और आशा है, राज्य-न्स रकारें अविलंब इन नियमों में संशोधन 
_ करेंगी । 

वर्तमान में हर राज्य के लिए एक राज्य-सेवा-आयोग है । शायद 
यह ज्यादा अच्छा होगा कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य 
सेवा-आयोग हो, ताकि राज्यों की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों के 
चुनाव में संकुचित और क्षेत्रीय विचार हावी न हों । 

राज्य-पुतर्गंठव-आयोग- ने सुझाया है कि वही राज्य एक-भांषी 
'गिना जाय, जिसमें एक भाषी समुदाय का अनुपात कुल जनसंस्या के. 
करीब ७० प्रतिशत से अधिक हो । जहां अल्पसंख्यक समुदाय जनसंख्या 
के ३० प्रतिशत से अधिक बड़ा हो, उस राज्य को प्रशासनिक कार्मी के 
लिए द्विभाषी माता जाय । इस प्रकार की व्यवस्था क्षेत्र के अल्पसंख्यक 
समुदायों में विश्वास की भावता पैदा करने में सहायक होगी । 


सबसे बड़ा कलंक 


हमारा संविधान अस्पृश्यता की प्रथा को कानूनी. अपराध मानता 
है। ग्रह-मंत्रालय हाल के वर्षों में देश के विभिन्‍न भागों में अस्पप्ृश्यता 
की प्रथा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है|. परिगणित जाति 
और परिगणित आदिस जाति आयुक्त की वाधिक रिपोर्टों में बराबर 
इस बात की ओर ध्यात दिलाया गया है कि यह सामाजिक बुराई अनेक 
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क्षेत्रों में, विशेषकर देहातों में, आज भी बनी हुईं है। गांधीजी ने 
स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित राजनीतिक लड़ाइयों में व्यस्त रहते 
हुए भी हिंदू समाज पर लगे इस मसबसे बड़े कलंक को मिटाने 
के लिए अनेक बार अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। कितु: हमें 
वास्तविक स्थिति का मुकाबला करता होगा और राज्य सरकारों की 
सदद से इस सामाजिक बुराई के अमानवी पहलू के बारे में लोगों को' 
शिक्षित करने का संगठित प्रयास करना होगा और जो लोग संविधान 
के तिदेश का पालन करने से इन्कार करें, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई 
करती होगी । गृह-मंत्रालय ने हाल में अनुसूचित जांतियों के आधार 
पर नहीं, बल्कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दैक्षणिक छात्रद्ृत्तियां" 
देने का सही निर्णय किया है । राज्य सरकारों से भी भविष्य में इसी 
सिद्धांत पर चलने का अनुरोध किया गया है । जाति-प्रथा बौर' 
_ अस्पृश्यता को बिना किसी दण्ड-भय के सहन करनेवाला समाजवादी” 
समाज निदचय ही समाजवाद का मजाक होगा । 

नेहरूजी ते अपनी आत्मकथा में कहा है कि हमें भारत में साम्यवाद' 
और सम्प्रदायवाद दोनों से निपटना होगा। यद्यपि साम्यवादी दर्शन 
के उद्द इय सराहनीय हैं, कितु इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो साधन 
अपनाये जाते हैं, वे हिंसा और वर्ग-संघर्ष पर आधारित हैं । सम्प्रदाय-' 
वाढ में तो सभ्य-समाज के लिए कुछ भी अपनाने योग्व नहीं है, वह तो 
आदि से भंत्त तक कुरूप है। जाति-प्रथा, जैसा गांधीजी ने कहा है 
प्राचीन भारत में आर्थिक और सामाजिक दृष्लियों से कुछ लाभदायक 
रही होगी । उन्होंने लिखा है, “वह गरीबी की रामबाण दवा थी और 
व्यावसायिक संघों के सब लाभ उसमें मौजूद थे ['' कितु यह सामाजिक-- 
प्रथा गत कुछ शताब्दियों में इस देश में जिस तरह विकसित हुई, उसने 
अस्पृश्यता की निरदय-प्रथा को जन्म दिया है। अमरीका समेत पर्चिम 
के अनेक देशों में रंग-भेद और जाति-भेद का अस्तित्व. सचमुच अत्यंत" 
झोचनीय है। किंतु हमारे समाज “में अस्पृश्यता की प्रथा वास्तव में 
हमारी सदियों पुरानी संस्कृति ओर सभ्यता पर सबसे बड़ा -कलंक रही" 
है। उसका अपना युग था, कितु उसे अब मिठनां चाहिए । नेहरूजी 
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ने कहा है, “अस्पृश्यता के अवशेष और सामाजिक एवं धार्मिक श्रेष्ठता 
पर आधारित घृणा देश को कमजोर बनाते हैं और प्रगति की दिल्ला में 
उसके प्रवाह में बाधक होते हैं ।* 
स्त्रियों का दर्जा 
भारतीय संविधान में, सामाजिक और आशिक क्षेत्र में स्त्रियों को 
पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया है । बुनियादी अधिकारों के अंतर्गत 
यह स्पष्ठ निर्दिष्ट किया गया है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप 
से आजीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार है। वास्तव में, 
गांधीजी ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले ही भारत में स्त्रियों को सार्वजनिक 
मामलों में सम्मान-जनक स्थान देने को बहुत अधिक महत्व दिया था । 
उनकी प्रेरणा से ही स्त्रियों ने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम में प्रभुख 
भाग लिया था। गांधीजी ते कहा था, "मेरी यह दृढ़ राय है कि 
भारत की स्वतंत्रता स्त्रियों के त्याग और ज्ञान पर निर्भर करती है ।” 
नेहरूजी भी भारतीय लोकतंत्र में स्त्रियों के उचित अधिकारों के 
कट्टर हिमायती रहे । भारतीय संसद में हिंदू विवाह विधेयक पर बोलते 
हुए उन्होंने कहा था, “#गर आप मानवता के एक बड़े अंग को, जन« 
संख्या के ५० प्रतिशत को, काटकर अलग कर देते हैं और उनकी सामा- 
जिक सुविधाओं आदि की दृष्टि से अलग ही श्रेणी बना देते हैं तो आप 
लोकतंत्र कायम नहीं कर सकते ।” भारतीय संसद ने हिंदू उत्त राधिकार 
प्रणाली के अंतर्गत लड़कों के समान ही लड़कियों के कानूनी अधिकार 
सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कानुन मंजूर किया है । हिंदू कोड 
कानून समाजवाद की व्यापक नीति का मूलभूत अंगं॑ है और निश्चय 
ही यह संतोष का विषय है कि भारत में स्त्रियां सरकार में और साव- 
जनिक जीवन में उच्च-पद ग्रहण किये हुए हैं। वस्तुतः, यह उल्लेखनीय 
है कि हमारी संसद में दुनियां की अन्य संसदों के मुकाबले स्थ्रियों का 
अनुपात अधिक है । 
यह कहना सही नहीं है कि भारत में स्त्रियों के प्रति जो सम्मान 
“दिखाया जाता हैं, उसको पैदा हुए थोड़ा ही समय हुआ है । अ्रसंल में, 
/ इस देश में स्त्रियों को अत्यंत प्राचीतकाल से बहुत उच्च 'स्थान. दिया . 
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गया है | महान स्थृतिकार मनु ने दो हजार वर्ष पहले लिखा -है, “यंत्र 
सार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता;--जहां नारी की पूजा होती है, वहां 
देवताओं का निवास है | गत कुछ शताब्दियों से देश के अनेक भागों में 
स्त्रियां पर्दा, वहेज, बालविवाहु और विषम उत्तराधिकार अधिकारों 
जैसी अवांछनीय सामाजिक कुरीतियों की शिकार रही हैं | कितु भारत 
की स्त्री-जाति समाजवादी लोकतंत्र के आधीन अपना स्थान ग्रहण कर 
रही है और पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्रियों को शहरी और ग्रामीण 
दोनों क्षेत्रों में शिक्षा और अन्य सामाजिक सुविधाएं देने पर विशेष 
जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय समाज-कल्याण-बोर्ड ने पिछली दशाब्दि 
में महिला संगठनों की प्रगति के लिए सराहनीय काम किया है और 
यह निश्चित है कि ये कार्यक्रम आगामी योजनाओं में और भी तेज किये 
जायंगे । 





बाल-कल्याण 
. नेहरूजी बच्चों को बहुत प्यार करते थे और यह उचित ही है कि 

'उतका जन्मदिन सारे देश में बाल-दिवस के रूप में मनाया जाता है । 
उन्होंने बहुत बार कहा था कि राष्ट्र. का भविष्य ज्योतिषियों की जन्म- 
.  कूंडलियों से नहीं, बल्कि बच्चों की आंखों की चमक में पढ़ना चाहिए। 
नेहरूजी ने कहा था, “मुझे ऐसे बच्चे देखकर बेहद तकलीफ होती है, 
जो _शिक्षा से वंचित हैं और खाना तथा कपड़ा भी जिन्हें नसीब नहीं 
है ।7 उनका एक और कथन है, “यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा न 
मिले तो हमारे कल के भारत की कैसी तस्वीर होगी ?” 

तीसरी योजना में, ६ से ११ वर्य की आयु के तमाम बच्चों के लिए 
प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निश्शुल्क करदी गई है । चौथी योजना 
की- अवधि में यही सुविधाएं ११ से १४ वर्ष की आयुचाले बच्चों को देने 
की हर संभव कोशिश की जायगी | सन्‌ १९६६ तक करीब ४ करोड़ 
बच्चों के नाम देश के प्राथमिक स्कूलों में दर्ज कियें जा चुके होंगे और 
इत्त “स्कूलों की संख्या ४,००,००० जितनी होगी | बालवाड़ी शिक्षकों 
को पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। बाल- 
हित की दृष्टि से विभिन्‍्त कल्याण कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं और 
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तीसरी योजना की अवधि में करीब दो करोड़ रुपये बच्चों की विशिष्ट 
कल्याण योजनाओं पर खर्च किये जायंगे । इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र 
की सामाजिक नीतियों में बालक और उसके कल्याण को उल्लेखनीय 
स्थान मिला हुआ है । 


धर्मों के प्रति समान आदर 


भारत अनेक धर्मों का देश है और सदियों के दौरान उसकी शक्ति: 
का रहस्य विविधता में एकता' का सिद्धांत रहा है। यद्यपि अन्य देशों 
की भांति भारत में धर्म की छाया में अनेक पापों को आश्रय मिला है, 
किंतु यह स्वीकार करना होगा कि धामिक सहिष्णुता और समन्वय की' 
भावना भारतीय संस्कृति की एक प्रधान विशेषता रही है । समाजवादी 
समाज में धार्मिक श्रद्धा और उपासना के क्षेत्र में इस सहिष्णुता की' 
भावना का बहुत बड़ा महत्व है | गांधीजी ने अपनी सामाजिक, शैक्ष- 
णिक और सांस्कृतिक प्रद्धत्तियों में 'सर्वंधर्म समभाव” अर्थात्‌ सब धर्मो के 
प्रति समान भादर के आदर्श पर हमेशा जोर दिया | इस धामिक 
सहिष्णुता और उदारता को भारतीय समाजवाद का मुलभूत अंग. 
समभा जाना चाहिए । 

धर्म-निरपेक्षता की कल्पना 

राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत की धर्म-निरपेक्ष-राज्य' 
की कल्पना को अक्सर गलत समझता गया है । आमतौर पर यह मार्ना जाता 
है कि धर्मं-निरपेक्षता का मतलब अधामिकता है और ख्याल किया जाता. 
है कि धर्म, निरपेक्ष राज्य में श्रम के लिए कोई स्थान नहीं है । यह 
अत्यंत भ्रामक खयाल है और असंख्य उलभातों का जनक है। परिचम 
में, पुरोहिती राज्य की बुराइयों के विरुद्ध प्रतिक्रिया धर्म-निरपेक्षता के 
रूप में प्रकट हुई । कितु . हमारे लिए धममं-निरपेक्ष-राज्य का मतलब - 
ऐसा राज्य है जहां सब धर्मों पर चलने की पूरी स्वतंत्रता है और जहां 
सरकार अंन्य सब धर्मों के मुकाबले किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं « 
- देती । डा० राधाक्ृष्णन्‌ ने हाल में कहा है,धर्म-निरपेक्षता का मतलब - 
धर्म की उपेक्षा नहीं है, उसका मतलब है सब धर्मों के प्रति आदर |” : 
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गांधीजी ने लिखा है, “भारत में, जिसके निर्माण में मैंने अपना सारा 
जीवन खपाया है, हुर आदमी को समान दर्जा प्राप्त है, चाहे उसका धर्म 
कोई भी क्‍यों न हो ।” उन्होंने और कहा है, “राज्य को पूर्णतया धर्म- 
निरपेक्ष होना होगा । मैं यहां तक कहूंगा कि उसमें किसी जातीय संस्था 
को राज्य का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए । मैं यह चाहता हूं कि भारत 
हर व्यक्ति को अपने-अपने धर्म पर चलने की स्वतंत्रता दे |” 


भाषायी राज्य 


कुछ जिम्मेदार लोक-नेताओं ने कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं के 
आधार पर भारत का विभाजन एक बुनियादी गलती. थी और उसे बहु- 
भाषी राज्य बनाकर सुधार लेना चाहिए। इस दलील के पीछे खयाल 
यह है कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण विघटनकारी प्रद्वत्तियों 
को प्रोत्साहन देगा और भारत की बुनियादी एकता को कमजोर करेगा। 
मेरे विचार से इस विचार के मूल में गहरी आंति है। भाषायी राज्यों 
का गठन, शिक्षा और शासन के क्षेत्रों में अंग्रेजी के बजाय क्षेत्रीय 
भाषाओं की स्थान देने के व्यावहारिक विचारों से प्रेरित: होकर किया 
गया। बहुभाषी राज्यों में, शिक्षा के माध्यम और प्रशासन, दोनों क्षेत्रों 
में, अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने की तिद्िचत मन्ोद्ृत्ति थी । इस- 
लिए मैं भारत में भाषायी राश्यों के गठन में कोई बुनियादी गलती नहीं 
देखता । यदि हम लोकतंत्र को व्यापक बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि 
आम जनता आर्थिक और राजतीतिक हलचलों में भाग ले तो यह जरूरी 
हैं कि हमारे करोड़ों लोगों को प्रशासन के कामों में पक्रिय भाग लेना 
चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रशासन स्थातीय भाषाओं में चले । 
माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तरों पर हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन 
अनिवाय बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग से उत्पन्त होनेवांले विधघटन- 
कारी प्रभावों के संभावित खतरे का प्रतिकार किया जा सकता है । हमें 
यहें कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भारत की- बुनियादी एकता 
सांस्कृतिक समन्वय पर निर्भर करती है और उसे हमारे महान-ऋषियों 
ने युग-युगों से पाला-पोसा है। 





ड्द भारतीय संयोजन में समाजवाद 


राज्य पुनर्गडत आयोग की रिपोर्ट ने भारत की एकता' वाले 
अध्याय में राष्ट्रीय-एकता को बढ़ावा देने के लिए अनेक व्यावहारिक 
सुझाव विये हैं। शिक्षा-मंत्रालय द्वारा नियुक्त संपूर्णानंद राष्ट्रीय-एकता 
समिति ने भारत की एकता की रक्षा करने और उसे सुहढ़ बनाने के 
लिए अनेक बहुमूल्य सिफारिशें की हैं । देश में लोकतंत्री और समाज- 
वादी व्यवस्था की ठोस नींव डालने के लिए इन सिफारिशों पर सच्चे 
दिल से अमल करना जरूरी है । 

क्षेत्रीय परिषदों का उपयोग अभीतक सुख्यतः पुलिस और कानून 
एवं व्यवस्था से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए ही किया 
गया है । यह देखकर संतोष होता है कि हाल में भाषा, शिक्षा और 
सिंचाई साथनों से संबंधित अनेक प्रश्नों को क्षेत्रीय परिषदों ने सफलता 
. के साथ निपदाया है । इस क्रिया को और भागे बढ़ाना वांछतीय होगा । 
क्षेत्रीय परिषदों को विविध अंतर्राज्यीय स्रमस्याओं को समझौते की 
भावना से हल करते का प्रभावशाली माध्यम बनाना चाहिए । देश 
में आठ नदी बोडों का गठत भी पड़ोसी क्षेत्रों में पात्ती के बठवारे 
की समस्या को हल करने का सुव्यवस्थित माध्यम होगा । 


राष्ट्रीय अखंडता 


संसद्‌ ने किसी भी राज्य अथवा क्षेत्र को भारतीय संघ से विलग 
होने की बात न सोचने देने के लिए संविधान में संशोधन करके सही 
कदम उठाया है. । यदि कोई व्यक्ति, समूह या क्षेत्र भारत' की अखंडता 
और प्रभुसत्ता को चुनौती देता या कमजोर करता है तो उसे सख्ती और 
मजबूती से दबा देना होगा.। हमारे राजनीतिक जीवन में जो तत्व अब- 
तक भारतीय संघ से अलग होने का प्रचार करते आये हैं, उन्हें. अपने 
तरीके बदलना चाहिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का अनुगभन करना चाहिए। 
जैसा कि पहले कहा गया है, भारंत सरकार और योजना-आयोग देश' 
के सभी भागों का न्‍्यायोचित और संतुलित तरीके से विकास करने के 
लिए. बहुत. उत्सुक हैं । अगर किसी राज्य अथवा क्षेत्र को अभी भी 
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शिकायत हो तो अवश्य ही बहुत सावधानी और सचाई से विचार 
किया जाना चाहिए | किंतु समाजवादी लोकतंत्री भारत संघ से अलग 
होने की अनर्गल चर्चा को सहन तहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी चर्चा 
सावंभौम गणराज्य के मूल अस्तित्व के लिए घातक है । 


छ 
तटस्थता और विवद्वद्ञांति 


भारत का समाजवाद तठस्थता और पंचशील की नीति. के हारा 
विश्वरशांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना के लिए सचाई से काम 
कर. रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की पहली वाक्यावली में ही' 
कहा गया है, “भारत के विकास का बुनियादी लक्ष्य विश्वशांति के साथ 
गहराई से जुड़ा हुआ है और उसी पर निर्भर करता है। आधुनिक 
शस्च्रासत्रों की मददसे लड़ा गया युद्ध न केवल प्रगति की आशाओं' 
को समाप्त कर देगा, बल्कि मानव-जाति के श्रस्तित्व को भी खत्तरे में 
डाल देगा । इसलिए राष्ट्रीय प्रगति के लिए शांति का कायम रहना, 
निहायत जरूरी और आवश्यक शर्त है ।” ह 
भारत की तटस्थता अथवा गुटों से अलग रहने की नीति उसकी. 
अहिंसा और. विश्व-बंधुत्व' की प्राचीन परंपराओं के अनुकूल हैं । 
वह भगवान्‌ बुद्ध की महान्‌ शिक्षाओं, सम्राट अज्योक के आदेशों और 
महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुसार है । नेहरूजी दोनों शक्ति श/ग॒ुटों के: 
सैनिक गठ-बंधनों से बिल्कुल अलग रहकर तटस्थता अथवा 'शांतिमय 
सहभस्तित्व” की नीति के शानदार निर्माता थे। जिस अटटूट श्रद्धां और 
हंढ़ता के साथ भारत इस नीति का अनुसरण कर रहा है, इससे एशिया 
और अफ्रीका के अनेक॑ नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों को प्रेरणा मिली है ।* 
“यद्यपि हमारी नीति को भत्तेक पद्िचिमी लोकतंत्री देशों ने. शंका और 
संदेह की दृष्ति से देखा था, कितु चीनी आक्रमण से उत्पन्त स्थिति ने 
उसकी उपयुक्तता और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता को पर्याप्त मात्रा में प्रमा- 
णित कर दिया है । यह बड़े संतोष का विषय है कि अमरीका और 
रूस दोनों ही हमसे इस कठिन स्थिति का सामना करने के लिए अब 
तटस्थ वने रहने का आग्रह कर रहे हैं। कारण, वे दोनों ही अंनुभंव करते' 
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हैं कि भारत यदि किसी वक्ति-गुट में प्रत्यक्ष रूप में शामिल हुआ तो 
विद्व-युद्ध हो जायगा । श्री हग गेट्सकल के छाब्दों में अनेक एशियाई 
देशों की तटस्थतावादी नीति के घुल में यह भावना है कि “उन्हें अपनी 
अर्थ-व्यवस्थाओं का विकाप्त करने में अपनी सब शक्ति लगाती. चाहिए 

और रक्षा पर भारी व्यय नहीं करना चाहिए ।” इसलिए यह बहुत 
जरूरी है कि हम भारत और मानवता के हित में तटस्थता की नीति 
पर नई श्रद्धा के साथ डटे रहें | यह कुछ अजीब-सा लगता है कि हमारे _ 
देश में अब भी कुछ ऐसे व्यक्ति और समूह हैं जो भारत के पश्चिमी ग्रुट 
में शामिल होने की जोरों से हिंमायत करते हैं। चीनी आक्रमण से उत्पन्न 
संकट के समय अमरीका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने जिस तत्परता से 
हमारी सहायता की, उसके लिए हम उत्तके आभारी हैं, कितु हमको 
बिना किसी शंका के यह समभना होगा कि भारत द्वारा तठस्थता 
'की नीति को त्यागने का विचार न केवल विश्वश्ांति की दृष्टि से खत्तर- 
नाक होगा, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और सश्द्धि के लिए भी आत्म॑- . 
'बातक होगा । 


विज्ञान और अहिसा 


विज्ञान के इस युग में अगर कोई राष्ट्‌ हिसा और अंतर्राष्ट्रीय 
संघर्ष का मार्ग अपनाता है तो उसके फलस्वरूप सर्व संहारकारी विश्व- 
युद्ध छिड़ जायगा । गांधीजी ने अणुबम के लिए कहा था कि यह विज्ञान 
का “अत्यंत राक्षती' उपयोग है और उन्होंने राष्ट्रों के आपसी मतभेदों 
को अहिंसा के जरिये हल .करने की हिमायत की थी । विनोबाजी बांर- 
आर यह प्रत्यक्ष कितु; अक्सर भूली हुई बात दोहरा रहे हैं कि विज्ञान 
के साथ अहिसा के योग से विश्वज्ञांति स्थापित होगी और यदि उसका 
हिंसा के साथ गठबंधन हो गया तो वह विश्वव्यापी विनाश का जनक 
हो जायगा । आणविक शाक्ति के विकास ने दुनिया के देशों को अपने 
अस्तित्व की रक्षा करने के लिए सही चुनाव करते को विवश कर विया 
है। गांधी शांति-प्रतिष्ठात ने जुन १६६२ में नई दिल्‍ली में आणविक 
अस्त्र विरोधी-सम्मेलल का आयोज॑न करके बहुमूल्य सेवा की थी.। .. 
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उसके द्वारा भारत ने आणविक युद्ध से होनेवाले महाविनाश के विरुद्ध 
अपनी आवाज बुलंद की और दुनिया की महान्‌ शक्तियों से अपील की' 
कि वे अपने कंदम पीछे हटा लें और मानव-जाति को और आनेवाली 
पीढ़ियों को 'अकल्पनीय महासंकट' से बचा लें | नेहरूजी ने इस सम्मेलन 
में भाग लिया था और आणविक अस्थव्रों के परीक्षणों को न केवल स्थूल 
रूप में बंद करने की अपील की थी, बल्कि उत्त अणुबमों से भी छुटकारा" 
पाने का आग्रह किया था जो “हमारे दिलों और दिमागों में निरंतर 
रोपे जा रहे हैं ।” 

यह अत्यधिक संतोष का विषय है कि भारत सरकार ने युद्ध-कार्यों 
के लिए आर्थिक शक्ति का उपयोग न करने का हृंढ़ निश्चय किया है । 
यह निरचय केवल नैतिक भावना से नहीं, बल्कि व्यावहारिक आवश्य- 
कतावश किया गया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल की सभा 
में बोलते हुए नेहरूजी ते कहा था, “हथियार नित्य बदल रहे हैं और 
आधुनिकतम हथियार करीब-करीब कुछ राष्ट्रों के एकाधिकार में ही 
हैं। वही उनका उत्पादन करते हैं, और उपयोग भी कर सकते हैं। - 
भारत अपने सब साधन विज्येष प्रकार के हथियारों के निर्माण में नहीं 
खर्च कर सकता । हम वर्तमान में यह नहीं कर सकते और मैं नहीं 
चाहता कि भविष्य में भी ऐसा किया जाय ।” लोकसभा में भी नेहरूजी 
ने आणविक शास्त्रों का निर्माण न करने की नीति पर चलते रहने के 
भारत के संकल्प को दोहराया । प्रधान मंत्री श्री लालबहादूर शास्त्री का 
भी यही विचार है कि भारत को फिल्हाल अणुबम नहीं बनाना चाहिए । 

दुनिया के भविष्य के लिए यह शुभ चिह्न है कि अमरीका, रूस और 
ब्रिटेन से आणविक परीक्षणों को रोकने की सीमित संधि पर हस्ताक्षर 
कर आणविक शास्त्रों की समस्या को रचनात्मक हृष्नि से हल करने का 
प्रयास किया है । यदि इस कदम पर सही भावना से चला गया तो यथा- 
समय आम निरशस्त्रीकरण को पूरी संधि की जा सकेगी । अबतक स्पुत॒निक 
“मानव की उपलब्धि और उसकी ह॒ताशा” के प्रतीक रहे हैं। लंदन के: 
इकोनोमिस्ट' पत्र के शब्दों में “यह इस कारण है कि अंतरिक्ष को जीतने 
की वैज्ञानिक दौड़ सहयोग की भावना से नहीं, बल्कि शंका और विरोधी 
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प्रतियोगिताओं से प्रेरित रही है ।” यह महत्व की बात नहीं कि अमरीका 
अथवा रूस कौन. सबसे पहले चन्द्रमा अथवा अन्य नक्षत्रों पर पहुंचने में 
सफल होता है। किंतु यह आत-प्रतिशत निश्चित है कि यवि आधुनिक 
विज्ञान और अंतरिक्ष विद्या का सैनिक क्षेत्र में उपयोग किया गया तो 
मानव-जाति के विताश की घंटी बज जायगी । अंतिम निष्कर्ष यह है 
कि राजनीतिक क्षितिज पर से युद्ध की छाया तभी हटाई जा सकती है 
जब घृणा के समस्त चिह्न मिटा दिये जांय | प्रोफेसर टोयनबी कहते हैं 
कि वैज्ञानिक शोध के दुरुपयोग का मूल कारण यह है कि “प्रकृति पर 
मंनुष्य की विजय के साथ वैज्ञानिक स्वयं पर विजय पाने में असमर्थ रहा 
है ।” प्रोफेसर डेवी की राय है कि असली युद्ध-क्षेत्र “हमारे और हमारी 
संस्थाओं के भीतर है।” श्री ममफोर्ड कहते हैं कि प्रकृति पर 
नियंत्रण पाने की कोशिश में “आत्म-नियंत्रण करने की हमारी बुद्धि 
और इच्छा लुप्त हो. गई है और हमने जिस मशीन का निर्माण किया _ 
हैं, उसके हम बेबस पुरजे बन गए हैं ।” 


युद्ध-कला की अर्थ-व्यवस्था 


ब्रिटिश दार्शनिक बर्टरंड रप्तेल ने आधुनिक युद्ध-कला की अर्थ-व्यवस्था 
_ के»बारे में कुछ आंखें खोल देनेवाले अंक-प्रकाशित, किये हैं। उन्होंने 
अनुमान लगाया है कि दुनिया के विभिन्‍न राष्ट्र सुरक्षा-तैयारियों पर ५० 
करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने भी 
यह अनुमान लगाया है कि दुनिया के अल्पविकसित देशों में करीब ५० 
करोड़ इन्सान भूख और अल्प-पोषण के शिकार हैं। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि विकसित राष्ट्र यदि सुरक्षा-व्यय में थोड़ी बचत करें 
तो काफी रुपया बच सकता है और विकासोम्मुख देशों को अपना क्रृधि 
और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और अपने करोड़ों अधभूखे और अध- 
नंगे लोंगों को खाना और जीवन की अन्य जायश्यकताएं सुलभ करे में 
उसे रुपये का आर्थिक सहायता के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 
अमरीका की. राष्ट्रीय आयोजन संस्था के हाल के प्रकाशन में बंताया 
गया है कि अभी से लगा कर सन्‌ १६७० तक बड़े राष्ट्र हथियारों और - 
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आणवबिक झाास्त्रों पर करीब २०० खबें डालर खर्च कर चुकेंगे । जबतक 
इस संख्यातीत विनाशक व्यय को सारी दुनिया के जीवन-मान को ऊंचा: 
उठाने के लिए उत्पादक और रचनात्मक कामों पर ख्चे नहीं किया जाता, 
तबतक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों क्षेत्रों में, समाजवादी समाज की 
कल्पना करना बेकार होगा । - 


उत्पादत के तकनीक 


प्रोफेसर बनंल ने बड़े परिश्रम के साथ यह बताया है कि जितना 
विज्ञान हम जान चुके हैं, उसका प्रयोग कर जितनी संपत्ति हम प्राप्त 
कर सकते हैं, वह उस संपत्ति से कहीं अधिक होगी जो हम अत्यंत 
उपजाऊ प्रदेशों की जीत से हासिल कर सकेंगे । जिम भौतिक लक्ष्यों के 
लिए राष्ट्र सदियों लड़ते रहे हैं और जिनके लिए लड़ने को तैयार हैं, 
वे उन लक्ष्यों की तुलना में बिल्कुल तुच्छ हैं, जो शांतिकाल में भधिक 
तेजी के साथ उतने ही परिश्रम से प्राप्त किये जा सकते हैं । औद्योगिक 
कच्चामाल, तेल और कोयला पाने के लिए नये प्रदेश जीतने की कोशिश . 
करने के बजाय डा० बर्नल बताते हैं कि किस प्रकार आणबिक और हवा, 
पानी और सूरज की किरणों जैसे प्राकृतिक साधनों से प्रचुर शक्ति पैदा 
की जा सकती है । कृषि के क्षेत्र में उपयुक्त और अधिक उपज देनेवाले . 
पौधे उगाये जा सकते हैं और प्रतिरोधक किस्मों को पैदा और विकसित 
करने के नव-आंविष्कृत तरीकों से प्रति एकड़ अतिरिक्त उपज हासिल 
की जा सकती है। यह अब व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है कि कृषि- 
: विषयक आधुनिक वैज्ञानिक खोज से ऐसी काफी संभावनाएं उत्पन्त हुईं ' 
हैं कि अभी की अपेक्षा दूनी-तिगुनी जन-संख्या का भरण-पोषंण. किया 
जा सके । उत्पादन के क्षेत्र में ऐसी अंसीम संभावनाओं के होते हुए नये... 
उपनिवेश या 'प्रभाव' क्षेत्र हासिल करने के लिए राष्ट्रों के बीच संघर्ष 
होना बिल्कुल अर्थ-शून्य होगा । ऐसे संधर्षों को “आत्मघाती पागलपन 
की संज्ञा देनी पड़ेगी । 
विश्व-साद्य कांग्रेस के सम्मुख ५ जून १९६३ को बोलते हुए अमरीका 
के कृषि मंत्री भी ऑरविली फ्रीमैत ने कहा था, “यह शंकास्पद है कि इस 
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पृथ्वी पर बसा हुआ राष्ट्र-समूहू अधिकसमय तकअधभूखा और अधनंगा 
रह सकेगा ।” उन्होंने आगे कहा, “दुनिया के सामने एक सर्वाधिक भाग्य- 
शाली ऐतिहासिक संयोग उपस्थित है। विकासोन्मुख राष्ट्र आत्मनिर्भरता 
की दिशा में बढ़ रहे हैं। एक ओर उन्हें खाद्यगसामग्नरी की वेहुद जरूरत 
है और दूसरी ओर विकसित राष्ट्र इतना प्रचुर उत्पादन कर सकते हैं 
कि जो उनके लिए परेशानी का कारण होता है ।” 
वास्तव में, आधुनिक दुनिया में समाजवाद की कल्पना उस समय तक 
अधूरी रहेगी जबतक कि उसमें सभी देशों का समावेश नहीं होगा । . 
नेहरूजी का यह हृढ़ विश्वास था कि पहले तो राष्ट्रों की सीमाओं के 
भीतर और भनंतर सारी दुनिया में समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए 
और उसके साथ-ही-साथ सावंजनिक हिंत में संपत्ति का उत्पादन और वितरण 
होना चाहिए । चौथाई शताब्दि पूर्व ही उन्होंने लिखा था, “भारत किधर 
'जा रहा है ? निश्चय ही, वह सामाजिक और आ्थिक समानता के महान 
मानव-कल्याण की ओर, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र और एक वर्ग द्वारा 
खूसरे वर्ग के शोषण मात्र को समाप्त करने की ओर, तथा अंतर्राष्ट्रीय 
सहकारी समाज-वादी विश्व-संघ. के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर 
ज्जा रहा है | 
समानता को क्रांति 
_क़ितु .यह आवश्यक है कि विश्व-सम्रद्धि लाने और विकासोन्मुख 
राष्ट्रों को गरीबी, भूख और बेकारी के दलदल से बाहर निकालने के 
इस महान अभियान में विकप्तित देशों को बिता किसी शर्तें अथवा 
संकीर्ण हेतुओं के सहायता का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए । आधुनिक 
समाजवाद की कल्पना अधुरी रहेगी, यदि वह सब अल्पविकसित देक्षों 
को स्पर्श नहीं करेगी तथा अमीर और गरीब राष्ट्रों के . बीच की चौड़ी 
खाई को नहीं पाटेगी । श्री बांरबरा वार्ड ने बड़े शक्तिशाली रूप में 
कहा है कि आधुनिक दुनिया की सब से अर्थ-सूचक क्रांति “समानता की, .. 
मनुष्य की समानता और राष्ट्रों की समानता की क्रांति है।” हरेक . 
विकासोस्मुख देश करोड़ों लोगों की सामाजिक और आशिक दशा तेजी. 
से सुधारना चाहता है ताकि प्रचुरता की भर्थ-व्यवस्था का लक्ष्य सिद्ध 
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हो सके । इसलिए यह निहायत जरूरी है कि एशिया, अफ्रीका और 
लेटित अमरीका के देज्ञों की सम्रद्ध-राष्ट्र सक्तिय मदद करें, ताकि वें 
गरीबी की लक्ष्मण-रेखा को लांध सकें और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी 
राष्ट्रमंडल गठित करने के महान्‌ काम में करीब-करीब बराबरी के 
साफ्रीदार बन सकें । वर्तमान में ये देश न केवल आर्थिक दृष्ति से पिछड़े 
हुए हैं, बल्कि मिरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या की जटिलता भी उन्हें 
परेशान कर रही है । 

जिस विश्व-समाज में सश्र॒द्धि और गरीबी साथ-साथ रहने दी जायगी',,. 
वह शांति और समृद्धि का युग लाने की कभी आश्या नहीं कर सकता । 
इस दृष्टि से, हर प्रकार का उपनिवेशवाद और शोषण समाप्त होना 
चाहिए। शक्तिशाली सैनिक सुरक्षा योजनाओं से साम्यवाद की चुनौती का 
सफल मुकाबला नहीं किया जा सकता। पर्चिम को साम्यवाद का 
मुकाबला करने के लिए नीति के बजाय नीति, विचार के बजाय विचार 
और आदहों के बजाय आदर्श से काम लेना होगा । डॉ० फ्रॉम ने कहा 
है, “वर्तमान संघर्ष. मनुष्य के दिमागों पर विजय पाने का संघर्ष है,. 
इस संघर्ष में कोरे नारों और प्रचार की चचालों से विजय हासिल नह 
की जा सकती । “सैनिक खतरे पर ध्यान केंद्रित करके और हथियारों 
, की दौड़ में शामिल होकर हम विजय का एक अवसर खो देते हैं।. हमें 
यह सिद्ध करना चाहिए कि अपने देश में और एशिया, अफ्रीका...और 
लेटिन अमरीका में आर्थिक प्रंगंति और व्यक्तित्व की रक्षा, आथिक और 
सामाजिक आयोजन और लोकतंत्र संभव हो सकता है ।” प्रोफेसर कोल: 
ने दो शक्ति-गुटों के बीच आदर्शगत आधार पर शीत-युद्ध जारी रहने 
पर गहरी निराशा प्रकट की है। वह कहते हैं, “मै इस दुनिया में अपने 
को भकेला और करीब-करीब निराशा की स्थिति में पाता हूं; कारण, 
मैं जिन्हें समाजवादी मूल्य समभता हूं, वे दो भारी-भरकम चक्की के पाटों 
के. बीच निर्दयतापूर्वक कुचले जा रहे हैं। एक ओर साम्यवाद की 
निरंकुश केंद्रवादी सत्ता है और दूसरी ओर संपंत्ति और विशालता की 
अमरीकी अंधपूजा है | यह पूजा अपनी ही खातिर की जा रही है; 
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मानव वंधुत्व की वह माध्यम नहीं है, जो कि समाजवादी श्रद्धा का मूल 
आधार है।” 


समाजवादी देशों में असमानताएं 


हमें विश्व राजनीति के एक नये और कुछ अजीब लक्षणों पर भी 
ध्यान देता चाहिए । वह यह है कि स्वयं समाजवादी देशों में असमानता' 
की खाई बढ़ रही है | मोशी (टांगानीका) में अफ्रीकी-एशियाई एकता 
सम्मेलन में राष्ट्रपति नियरेरे ने कहा था, “समाजवाद का मूल आधार 
ही यह है कि वह संपत्ति का शक्ति या प्रतिष्ठा के प्रतीक रूप में उपयोग 
करने से इन्कार करता है ।” कितु समाजवादी देशों में वर्ग और श्रेणियां 
सतत बढ़ रही हैं। अब यहां केवल सम्रद्ध पूंजीवादी देश ही नहीं है, बल्कि 
गरीब समाजवादी देश भी हैं। और, समाजवांदी देश स्वयं राष्ट्रों के 
बड़े समाज की एक इकाई के रूप में अब वही गलती कर रहे हैं जो 
पहले पूँजीवादी देशों ने की थी । राष्ट्रपति नियरेरे का कहना . है कि 
“अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे समाजवादी देश पूंजीवादी कार्यो के निमित्त सत्ता 
और प्रभाव हासिल करने के लिए संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं ।” 
. उनकी इस चेतावनी पर उन सभी लोगों को गंभीरता से विचार करना 
चाहिए, जो विशव-समाजवादी समाज कायम करना चाहते हैं। 
हू विश्व-नागरिकता 
जब हम विश्व-संगठन की बात सोचने लगेंगे तभी दुनिया के 
विभिन्‍न राष्ट्रों में सच्ची आर्थिक और रांजनीतिक समानता कायम कर 
सकेंगे । इंग्लैंड के मजदूर नेता श्री एन्यूरिन बेविन ने कुछ वर्षों पहले 
कहा था, “राष्ट्रीय सावंभौभिकता ऐसा शब्द है, जिसे इतिहास अर्थ-हीन 
बना रहा है ।” इस आणविक युग में एकमात्र व्यावहारिक हल यही हो 
सकता. है, चाहे वह इस समय कितना ही कठिन क्यों न प्रतीत हो कि 
विव्व-सरकार के अंतिम लक्ष्य के हित में श्रथवा जैसा कि कवि ठेत्तीसन 
ने अनेक वर्षों पहले कहा था, 'मानव की पालमिंट' की खातिर राष्ट्रीय 
हितों को गौण स्थान दिया जाय । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
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कोई भी भावी युद्ध जो आज के घातक शस्त्रास्त्रों से लड़ा जायगा, अपने 
यीछे विजेता नहीं, बल्कि पराजित ही छोड़ेगा । जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
डॉ० आइंस्टीन से तीसरे विश्वथुद्ध के शस्त्रास्त्रों के बारे में पूछा गया 
तो उन्होंने उत्तर दिया, “मैं नहीं जानता। कितु मैं जानता हूं कि चौथे 
वविश्वयुद्ध के शस्त्रास्त्र क्या होंगे--चट्टानें ।” 

लंबे चलनेवाले सम्मेलतों और 'शिखर सम्मेलनों' से विश्व-संगठन 
कायम नहीं किया जा सकेगा । अंततः जब राष्ट्र राष्ट्रवाद की “उदार 
कल्पना का विकास करेंगे और विश्व-संस्था के अनुद्यासन को राजी- 
खुशी से स्वीकार करेंगे तभी शांति और सहयोग का वाताबरण पैदा हो 
सकेगा । ११ जुन १६६३ को संयुक्त राष्ट्र-संघ की साधारण सभा के 
विशेष अधिवेशन में बोलते हुए डॉ० राधाकृष्णन ने कहा था कि “राष्ट्रों 
'को विदृव-व्यवस्था के लिए अपनी प्रभुसत्ता' का एक अंश छोड़ना 
चाहिए और अपने मतभेदों का समाधान संधि-चर्चा द्वारा करता 
चाहिए ।” इसलिए हर देश के नागरिकों को अब दूसरे प्रकार की 'विश्व- 
'लागरिकता' का.विकास करना चाहिए, जिसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्‌ एक 
से अधिक राष्ट्रों से संबंध रखनेवाले मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 
अनुशासन को मानने के लिए तैयार होगा। हम आशा करते हैं कि. 
भविष्य में दुनिया के प्रमुख राष्ट्र ऐसी विश्व-सरकार की रूपरेखा 
बनायंगे जो स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी और मानवता को नये. 
युद्ध के भय से मुक्ति प्रदान करेगी । 


राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद 


जब हम अंतर्राष्ट्रीयाद और विश्वशांति की चर्चा करते हैं तो इसका 
यह अथे नहीं कि हम राष्ट्र के रूप में सोचना बंद कर देते हैं। जैसा 
कि बार-बार कहा गया है, भारत में हमको ऐसा उदार राष्ट्रवाद 
विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय. सहयोग के 
अनुकूल होगा । नेहरूजी ने कहा है, “राष्ट्रवाद का हर' देश में स्थान है 
आऔर उसे पुष्ट किया जाना चाहिए। कितु वह आक्रामक नहीं होता 
चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधक भी. नहीं होता 
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चाहिए । राष्ट्रपति डा० राधाक्ृष्णन्‌ ने अपने गणराज्य-दिवस. के संदेश 
में कहा है, “हमारे सामने यह विकल्प नहीं है कि हम राष्ट्रवाद अथवा 
अंतर्राष्ट्रीयवाद दोनों में से किसको स्वीकार करें। अंतर्राष्ट्रीयवाद बड़ा 
आदर्श है, जो हमारी राष्ट्रवाद की कल्पना से मेल खाता है ।” महात्मा 
गांधी ने इसी विचार को अपने ही आर्थभरे शब्दों में यों प्रकट किया है, 
“मैं अपने घर के चारों ओर दीवारें खड़ी नहीं करना चाहता और न 
अपनी खिड़कियों को बंद करना चाहता हूं | मैं चाहता हुं कि सब देशों 
की संस्कृतियों की वाग्ु पूरी स्वतंत्रता के साथ मेरे घर के आस-पास 
बहे । कितु मैं उनमें से किसी को अपने पांव नहीं उखाड़ने दूंगा ।” 


सस्ााजवाद और युद्ध 


यह वास्तव में दुःखजनक है कि जंब अमरीका और रूस सहित: 
सारी दुनिया एक विश्व की और आम निरशस्त्रीकरण तथा आणविक 
युद्ध को समाप्त करने के बारे में गंभीरता से: सोच रही है, उस समय 
चीनी नेता स्ाम्यवाद अथवा समाजवाद के प्रसार के लिए “युद्ध अनि- 
वार्य है” इस सिद्धांत की जोरों से हिमायत कर रहे हैं । वे समाजवादी 
जगत और साम्राज्यवाद के बीच क्रांतिकारी संघर्ष द्वारा आमूल-चुल 
तस्फिया कर लेना चाहते हैं | रूस के भूतपुवव॑ प्रधान-मंत्री श्री स्थ्॒ इचेव 
और, पूर्वी यूरोप के करीब-करीब सभी साम्यवादी देशों के नेताओं ने 
चीनी नेताओं की कड़ी आलोचना की थी । श्री सर इवेव ने क्यूबा के 
प्रधान-मंत्री श्री कास्ट्रो के सम्मान में क्रेमलिन में आयोजित समारोह 
में कहा था, “अगर कोई कहता है कि क्रांति के लिए युद्ध जरूरी है तो 
उसका उत्तर यह होगा कि युद्ध में श्रमिक ही सबसे अधिक मरते हैं । 
यह पागलों का प्रलापं है। माक्सेवांद--लेनितवाद के साथ उसका कोई 
सरोकार नहीं है ।” रूसी और चीती नेताओं में मतभेद की खाई आज 
भी उततन्ती ही चौड़ी है। यह अर्थ-सूचक है कि माक्स और इंजेल्स भी 
मानते थे कि “युद्ध आंतरिक कांतिकारी आंदोलनों के विकास में बाधक 
होता है और आंतरिक प्रगतिशील क्रियाओं पर रोक लगाता है।' वे' 
युद्ध-विरोधी और निरशत्रीकरण पक्षपाती संघर्ष को लोकतंत्र और समाज- 
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वाद के लिए होनेवाले संघर्ष का मूलभूत अंग मानते थे । 

चीन ने भारत पर जो अकारण आक्रमण किया, उससे सारी दुनिया 
के अंतःकरण को आघात पहुंचा । हिंसा और युद्ध के द्वारा उसकी विस्तार- 
वादी नीति का साम्यवादी नेताओं तक ने कड़ी और स्पष्ट भाषा में 
खंडन किया है। यह खेद का विषय है कि चीन की नीति में कोई परि- 
वर्तन नहीं हुआ है और उसने हाल के भारत-पाक संघर्ष में टांग अड़ाने 
और स्थिति को पेचीदा बनाने की कोशिश की थी | चीन चाहता है कि 
एशिया के इस भाग सें गड़बड़ी और उथल-पुथल हो, ताकि उसे अपना 
प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिले । और इस प्रकार चीन विश्व।शांति और 
विश्व-मैत्री के लिए खतरा बना हुआ है | कितु' हम आशा करते हैं कि 
अंत में चीती नेताओं में सुबुद्धि का उदय होगा और वे समाजवाद के हित 
में उल्टी राहु का प्रित्याग कर देंगे । 


ष्द 
कार्यक्रमों पर अमल की समस्याएं 


कृषि और उद्योग के क्षेत्र में विकास-कार्यक्रम समाजवादी आदक्षों 
की दृष्टि से हमारी राष्ट्रीय भर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने में उसी 
अवस्था में सफल हो सकते हैं, जब उन्न पर लक्ष्यों के अनुपात में अमल 
किया जाय और अतिरिक्‍त उत्पादन भौतिक साधनों और लगी हुई पूंजी 
के अनुपात में हो । यह साफतौर से स्वीकार करना होगा कि आयोजने 
और अमल, नीति और प्रशासन केबीच हघ्रृव्य खाई रही है । डा० देशमुख 
ने कहा है, “जहां व्यावसायिक प्रद्यासन में सुधार हो रहा है, वहां राज्य- 
प्रशासन की हालत खराब हो रही है | इसलिए यह जरूरी है कि 
इस कमी को, विशेषकर हमारी सीमाओं पर उत्पन्त संकट की स्थिति को 
देंखते हुए, जल्दी-से-जल्दी दूर किया जाय । 


सिचाई और बिजली 


कृषि के क्षेत्र में, बहुद्देशयीय नददी-घाटी-योजनाओं से सिंचाई और 
बिजली के मामले में अबतक हम पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं कर पाये हैं । 
तीसरी योजना के अंततक बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाई परि- 
थोजताओं के लिए राज्य सरकारों के नाम केंद्रीय ऋण की राशि 
१४५० करोड़ रुपया, छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए करीब 
५०० करोड़ रुपया और जल-विद्युत एवं अन्य विद्युत परियोजनाओं के 
लिए १८३० करोड़ रुपया हों जायगी । वर्तमान में सिंचाई और विद्युत 
परियोजनाओं के संचालन में काफी घाटा हो रहा है और उसकी पूर्ति 
राज्य सरकारों के राजस्व के खातों से होती है। जैसा कि स्वर्गीय 
श्री बी० टी० क्ृष्णमाचार्ये ने कहा था, यह स्थिति अनिद्चितत कालतक 
जारी नहीं रह सकती । उन्होंने लिखा है, “सिंचाई और विद्युत प्रणा- 
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लियों को राज्य सरकारों और विद्युत मंडलों को इस तरह चलाना 
चाहिए कि उनको ठीक हालत में रखते हुए मुनाफा हो, जिससे ऋणों 
का सूद दिया जा सके और घिसाई-कोष का भी निर्माण हो सके। 
सिंचाई और बिजली के व्यावसायिक आधार पर अलग हिसाब रखे जांय 
और उन्हें प्रति वर्ष विधान सभा के सामने रखा जाय और उस परु 
चर्चा हो ।'''*** राज्य सरकारों की वाषिक योजनाओं को जब योजना- 
आयोग के सामने रखा जाय, उस समय यह सिहावलोकन उनका अंग 
होना चाहिए ।” 

सिंचाई-सुविधाओं के पूरे उपयोग की समस्या देश के सामने उप 
स्थित है और उस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है । अगर किसान 
आवश्यक खेतों की नालियां खोद लेते हैं तो यह अनुमान किया जाता: 
है कि वर्तेमान बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाईं परियोजनाओं से 
करीब ३० लाख एकड़ अतिरिक्त भुमि में सिंचाई हो सकती है । योजना- 
आयोग राज्य सरकारों से अनुरोध करता आ रहा है कि वे किसानों से 
उनके परंपरागत दायित्वों का पालन कराने के लिए आवश्यक कानून * 
बनायें । पिछले दिनों, योजना और' संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्॒' 
अधिकारियों के दल राज्यों में गये थे । उनका उद्देश्य था कि संकट- 
काल के कारण जो अनुकुल वातावरण पैदा हुआ है, उसका लाभ उठा 
कर खेतों की नालियां तेजी से खुदवाई जाय॑ । हमें निश्वित आश्ञा है किः 
स्थिति में संतोषजनक सुधार होगा । 


सामुदायिक-विकास-श्रांदोलन 


सामुदायिक-विकास-आंदोलन को कृषि उत्पादन बढ़ाने के अपने आ्थिक' 
लक्ष्य की पूर्ति में जुट जाना चाहिए । पंचायती-राज का बुनियादी लक्ष्य यह 
है कि हमारे करोड़ों किसान नकदी और खाद्यान्नों की फसलों में खेती का: 
उत्पादन बढ़ाने में हाथ बंटायें । यह देखा गया है कि अनेक स्थानों में 
पंचांयत-संस्थाएं ग्राम-उत्पादव योजनाओं की अपेक्षा प्रशासनिक समस्याओं - 
पंर अधिक ध्यांत देती हैं। राज्य सरकारों को इस प्रद्मत्ति पर निरंतरु' 
अंकुश लगाना चाहिए, अन्यथा इस ऋंतिकारी कार्यक्रम को शुरू के करने के. 
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वांछित परिणाम लाने का सारा उद्देश्य ही विफल हो जायगा । 

पिछले दिनों, संकटकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत 
सरकार ने ग्राम स्वयंसेवक दल का देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। 
इस योजना का भी बुनियादी लक्ष्य कृषि-पैदावार. बढ़ाने के काम में 
देहातों की जन-शक्ति का उपयोग करना है । यदि शुरू से ही उचित 
ध्यान नहीं दिया गया तो यह कार्यक्रम भा तागरिक सुरक्षा और शारी- 
रिक प्रशिक्षण के अधिक दिखाऊ पहलुओं पर ध्यान देकर अपने रास्ते से 
भठक सकता है। क्रकार ते यह निश्चय किया है कि प्रामसेवकों अथवा 
ग्रामीण कार्यकर्ताओं का सारा समय और शक्ति कृषि-पैदावार कार्य- 
क्रमों में खर्च हो । विकास-कर्मचारियों की कार्य-सूची में संशोधन करके 
और परिणामों पर नियंत्रण. रखकर और उत्तका मूल्यांकन कर इस जादेश 
पर विस्तार से अमल किया जाय ॥ 


स्थानीय श्रायोजन 


पंचायत-प्रणाली स्थानीय विकास के लिए स्थानीय साधन जुटाने में 
भी सहायक होती है। साधारणतया, लोग किसी दूरवर्त्ती सत्ता को 
टैक्स देना पसंद नहीं करते। कारण, वह उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं 
और आकांक्षाओं को पूरा करने की ओर सक्रिय नहीं होती | उन्हें 
ग्रामसस्था को पैसा देने में आपत्ति नहीं होगी जो उनकी रोजमर्रा की 
समस्याओं और कोशिशों के प्रतिं सजगः होती है और उनका लोगों की 
' ही देख-रेख में स्थानीय परियोजनाओं द्वारा हल करती है। श्री उरसुल 
'हिक्‍स ने लिखा है, “स्थानीय टैक्सों की अदायग्री और स्थानीय सेवाओं 
'के उपभोग में इतना प्रत्यक्ष और प्रकट संबंध है, करवाता उसंका इतना 
अंधिंक औचित्य समभते हैं और यह उत्तकी दिलचस्पी को इतता अधिक 
जगाता है कि जितना राष्ट्रीय बजंद का दूखर्ती संबंध नहीं कर सकता, 
जो अक्सर मुश्किल से दिखाई देता है ।” विभिन्‍न प्राम्य कार्यक्रमों पर 
ज्यादा अच्छी तरह और उद्देश्य पेरक ढंग से अमल करने के लिए पंचा- 
यती राज-भांदीलन का व्यावहारिक मूल्य और अर्थ महत्वपूर्ण है । 
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कृषि-आंकड़े 

सामुदायिक विकास खंड की सफलता का अनुमात्त और सुल्यांकन 
करने के रास्ते में एक मुख्य कठिनाई यह रही है कि हर वर्ष के विकास- 
खंडीय और ग्राम-स्तरीय कृषि-पैदावार के विश्वस्त आंकड़े नही मिलते । 
इस समय, जिला-स्तरीय-उत्पादन के आंकड़े ही उपलब्ध हैं। और फल- 
स्वरूप सामुदायिक विकास-खंडों के कर्मचारियों के अच्छें-बुरे या साधारण 
कामों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । योजना-आयोग ने खाद्य 
और कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्नालय और 
केंद्रीय-अंक-संगठन की सहायता से एक्र ऐसी व्यावहारिक योजना बनाई 
है जिसके हारा हर विकास-खंड और यदि संभव' हो तो हर गांव की 
मुख्य फसलों के विश्वस्त उत्पादत-आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। वर्तमान 
पग्रामसेवकों, पठवारियों और विस्तार कर्मचारियों को फसल कटाई की 
तकनीक का व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देकर यह उद्देश्य सिद्ध किया 
जा सकेगा । एक बार योजना पर अमल शुरू हो गया कि सामुदायिक- 
विकास-आंदोलन में फुर्ती की भावना उत्पन्न हो जायगी और सरकारी 
एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों 
को अधिक गंभी रतापूर्वक निभाने की बाध्य होंगे । तब, व्यक्तिगत अधि- 
कारियों की जिम्मेदारी स्थिर की जा सकेगी और -समुचित क्रारंवाई 
की जा सकेगी । ह 


मल्य-नीति 


तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक पुरा अध्याय मृल्य-नीति के संबंध 
में है, विशेषकर उसमें कृषि मुल्यों की चर्चा की गईं है । उसमें कहा 
गया है, “उत्पादकों को पूरा भरोसा होना चाहिए कि पैदावार बढ़ाने 
के लिए जो. अतिरिक्त परिश्रम और पूंजी वितियोजन करना-होगा, 
उसका. उन्हें पर्याप्त प्रतिफल मिलेगा ।” योजना की अवधि में महत्वपूर्ण 
खाद्यान्तों और नकद फसलों--चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, पट्सन-की 
न्यूनतम लाभदायक कीमत मिलने का आइवासन पैदावार बढ़ाने के लिए 
आवश्यक प्रेरणा देगा । यह निर्णय किया गया है कि सरकार विभिन्‍न 
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फसलों को किस कौमत पर खरीदेगी, इसकी घोषणा बुआई के मौसम 
से बहुत पहले कर देनी चाहिए। बहुत से कदम उठाये गये हैं, खास 
'कर पटसन के संबंध में, और उनके संतोषजनक परिणाम आये हैं । 

खाता, कपड़ा और अन्य आवश्यक उपभोक्ता सामग्री की कीमतें 
उचित स्तर पर स्थिर करने के लिए तीसरी योजता में पर्याप्त संचित' 
'भंडार बनाने पर जोर दिया गया है। इन भंडारों का उपयोग समय-समय 
पर किसानों और शहरी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में किया 
जा सकता है । जब खाद्यान्नों की कीमतें लाभदायक स्तर से नीची जाय॑ 
तो भंडार-संग्राहक-एजेंसी को बाजार में आकर अनाज की खरीद करना 
चाहिए और जब कीमतें अनुचित रूप से बढ़ने लगें तो उसी एजेंसी को 
कीमतों के स्तर को गिराने के. लिए अपना माल बाजार में बेचना शुरू 
कर देना चाहिए। तीसरी योजना का कहना है, “यह खरीद-बिक्री की 
कार्रवाई लचीले ढंग से और अनेक स्थानों पर होती चाहिए, ताकि 
जहां जहूरीं हो, वहां उसका प्रत्यक्ष अप्तर पड़े ।” 

भंडार बनाने की योजना के लिए स्वभावतः सरकार के सीधे. नियंत्रण 
में पर्याप्त मोदामों की आवश्यकता होगी.) तीसरी योजना की अवधि में, 
केंद्रीय सरकार की माल को जमा रखने की क्षमता करीब ५० लाख 
टन करने का लक्ष्य स्थिर किया गया है । इसमें से ३५ लाख टन के 
लिए-सरकार अपने गोदाम बनायगी और. शेष के लिए स्थान किराये 
पर लेगी । इसके अलावा, क्रय-विक्रय सहकारी संस्थाओं और प्राथमिक 
संस्थाओं के गोदामों की क्षमता करीब २० लाख टन हो जायगी । 

केंद्रीय: और राज्यों के गोदाम-निगम भी प्रति वर्ष अपनी क्षमता 
बंढ़ा रहे हैं। कितु यह चिता का विषय है कि इन गोदाम-निगमों के 
. #० प्रतिशत स्थान का उपयोग किसान और उन्तकी ऋय-विक्रय सहकारी 
संस्थाएं नहीं करते, जिनके लिए कि उसका निर्माण हुआ है, बल्कि 
निजी व्यापारी करते हैं। इस कमी को जल्दी-से-जल्दी दूर करना 
आवश्यक है; ताकि किसानों को अपनी पैदावार की अच्छी कीमत मिल 
सके और बिचौलिये बीच से हट जाय॑। चावल और ' गेहूं के संग्रह की 
मात्रा भी काफी बढ़ाने की आवश्यकता है। 
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कृषि-आंकड़े 
सामुदायिक विकास खंड की सफलता का अनुमान और मूल्यांकन 
करने के रास्ते में एक मुख्य कठिनाई यह रही है कि हर वर्ष के विकास- 
खंडीय और ग्राम-स्तरीय कृषि-पैदावार के विश्वस्त आंकड़े नही मिलते । 
इस समय, जिला-स्तरीय-उत्पादन के आंकड़े ही उपलब्ध हैं। और फल- 
स्वरूप सामुदायिक विकास-खंडों के कर्मचारियों के अच्छे-बुरे या साधारण 
कामों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। योजना-आयोग ने. खाद्य 
और कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय और 
केंद्रीय-अंक-संगठन की' सहायता से एक्र ऐसी व्यावहारिक योजना बताई 
है जिसके ढारा हर विकास-खंड और यदि संभव हो तो हर गांव की 
मुख्य फसलों के विश्वस्त उत्पादन-आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे । वर्तमान 
ग्रामसेवकों, पटवारियों और विस्तार कर्मचारियों को फसल कठाई की 
तकनीक का व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देकर यह उद्देश्य सिद्ध किया 
जा सकेगा । एक बार योजना पर अमल शुरू हो गया कि सामुदायिक- 
विकास-आंदोलन में फुर्ती की भावना उत्पन्त हो जायगी और सरकारी 
एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों 
को अधिक गंभी रतापूर्वक निभाने को बाध्य होंगे । तब, व्यक्तिगत अंधि- 
कारियों की जिम्मेदारी स्थिर की जा सकेगी और “समुचित कार्रवाई. 
की जा सकेगी। । 
मुल्य-नीति 
तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक पुरा अध्याय मुल्य-तीति के संबंध: 
में है, विशेषकर उसमें कृषि मुल्यों की चर्चा की गई है। उसमें कहा 
गया है, “उत्पादकों को पूरा भरोसा होना चाहिए कि पैदावार बढ़ाने: 
के लिए जो अतिरिक्त परिश्रम और पूंजी विनियोजन करना होगा... 
उसका उन्हें पर्याप्त प्रतिफल. मिलेगा ।” योजना की अवधि में महत्वपूर्ण 
खाद्यान्‍्तों और नकद फसलों---चावल, गेहूं, कपास, गन्ता, पटसन-की 
न्यूनतम लाभदायक कीमत मिलने का आश्वासन पैदावार बढ़ाते के लिए. 
आवश्यक प्रेरणा देगा | यह निर्णय किया गया हैं कि सरकार विभिन्‍ते 
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फसलों को किस कीमत पर खरीदेगी, इसकी घोषणा बुआई के मौसम 
से बहुत पहले कर देनी चाहिए । बहुत से कदम उठाये गये हैं, खास 
कर पटसन के संबंध में, और उनके संतोषजनक परिणाम आये हैं । 
खाना, कपड़ा और अन्य आवश्यक. उपभोक्ता सामग्री की. कीमतें 
उचित स्तर पर स्थिर करने के लिए तीसरी योजना में पर्याप्त संचित 
भंडार बनाने पर जोर दिया गया है। इत भंडारों का उपयोग समय-समय 
पर किसानों और शहरी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में किया 
जा मकता है ।. जब खाद्यान्नों की कीमतें लाभदायक स्तर से नीची.- जाय॑ 
'तो भंडार-संग्राहक-एजेंत्ती को बाजार में आकर अनाज की खरीद करना 
चाहिए और जब कीमतें अनुचित रूप से बढ़ने लगें तो उसी एजेंसी को 
कीमतों के स्तर को गिराते के. लिए अपना माल बाजार में बेचना शुरू 
'कर देना चाहिए। तीसरी योजना का कहता है, “यह खरीद-बिक्री की 
कारंबाई लंचीले ढंग से और अनेक स्थानों पर होनी चाहिए, ताकि 
जहां जरूरी हो, वहां उसका प्रत्यक्ष अक्वर पड़े ।” 
भंडार बनाने की योजना के लिए स्वभावत: सरकार के सीधे नियंत्रण 
में पर्याप्त गोदामों की आवश्यकता होगी । तीसरी योजना की अवधि में, 


'आंद्रीय सरकार की माल को जमा रखने की क्षमता. करीब ५० लाख 


टन करने का लक्ष्य स्थिर किया गया है | इसमें से ३५ लाख टन के 
_लिए-सरकार अपने गोदाम बनायगी और शेष के लिए स्थान किराये 
'पर लेगी । इसके अलावा, ऋ्र॑ंय-विक्रम सहकारी संस्थाओं और प्राथमिक 
संस्थाओं के गोदामों की क्षमता करीब २० लाख टच हो जायगी । 
केंद्रीय. और राज्यों. के गोदाम-निगम भी प्रति वर्ष अपनी क्षमता 
बढ़ा रहे हैं। किंतु यह चिता का विषय है कि इन गोदास-निगमों के 
८० प्रतिशत स्थात का उपयोग किसान और उनकी क्रय-विक्रय सहकारी 
संस्थाएं नहीं करते, जितके लिए कि उसका निर्माण हुआ. है, बल्कि 
'पिजी व्यापारी करते: हैं। इस कमी को जल्दी-से-जल्दी दूर करना 
आवश्यक है, ताकि किसानों को अपनी पैदावार की अच्छी कीमत मिल 
सके और. बिचौलिये बीच से हट जायं। चावल और गेहूँ के संग्रह की 
- मात्रा भी काफी बढ़ाने की आवश्यकता है। 


'प१ ६ ' भारतीय संयोजन में समाजचाद 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने १० जनवरी १९६२ को भुवनेश्वर 
अधिवेशन में 'लोकतंत्र और समाजवाद' पर जो प्रस्ताव स्वीकार किया... 
है, उसमें कम आयवाले वर्गों और गरीब वर्गों के महत्वपूर्ण हितों की 
रक्षा करते के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने 
पर उचित जोर दिया गया है। उसमें यह ठोस' सिद्धांत भी प्रतिपादित 
किया गया है, “समाज के व्यापक हितों के लिए आवश्यक होने पर ही. 
नियंत्रण लागू किये जाय॑ ।” प्रस्ताव का कहना है, “कार्य-कुशल और ईमान- 
दोर प्रशासन के द्वारा और जन-सहयोग हासिल करके भियंत्रणों के अमल" 
को सफल' बनाने की हर कोशिश की जानी चाहिए ।” 

भारत सरकार ने खाना, कपड़ा और दूसरी चीजों की कीमतें स्थिर. 
करने के लिए अतेक कदम उठाये हैं। इसमें संचित भंडार बनाने, थोक 
व्यापार को नियंत्रित करने, मुल्य-सूची प्रदर्शित करने और उपभोक्ता 
एवं विभागीय बिक्री भंडार कायम करने आदि बातें शामिल हैं | किंतु... 
यह मानता होगा कि ये उपाय स्थिति का भली प्रकार मुकाबला करने' * 
में समर्थ नहीं हुए हैं । इस दिशा में कहीं अधिक प्रयत्व करने होंगे और 
आवश्यक होने पर भारत-रक्षा नियमों का उपयोग करने में भी संकोच 


नहीं करना होगा । थोक व्यापार का समाज के हित में कड़ाई के साथ 5 


नियंत्रण और नियमन करना होगा । 
प्रगतिशील किसानों का योग ह 
यद्यपि भारत में कुछ महत्वपूर्ण खाद्यान्‍्तों और नकद फसलों का 
उत्पादन करीब-करीब दुनिया में सबसे कम है, कितु देश के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में प्रगतिशील किसानों ने अधिकतम पेदावार करके दिखाई है। 
इसलिए यह आवश्यक है कि विभिन्‍न प्रगतिशील किसानों के मूल्यवान 


काश 


अनुभव को हमारे लाखों-करोड़ों किसानों में लाभदायिक रीति से फैल्ाया: 


जाय | योजना-आयोग के कृषि विशेषज्ञ दल के आदेश परहमारे किसानों _. 


के परिपक्व अनुभव को विकास-खेंडों और जिलों में और विभिन्‍न राज्यों: 


में भी फैलॉने की एक योजना बंनाई गई है। 


९ पोँ हु 
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आवश्यक साम्मग्नी की उपलब्धि 


बेशक, क्ृषि-क्षेत्र में हमारी विकास योजनाओं की सफलता के लिए 
यह बहुत जरूरी है कि किसानों को समय पर ऋण, बीज, खाद्य और 
सिंचाई तथा पौध-संरक्षण की सुविधाएं दी जाय॑ । इसके लिए विभिन्‍न 
स्तरों पर प्रशासन की मशीनरी को चुस्त बनाना होगा । राज्यों के कृषि 
और सामुदायिक विकास-मंत्रियों की संयुक्त कांफ्रोंस द्वारा नियुक्त 
उच्च स्तरीय कार्यकारी दल ने किसानों को ज्यादा भच्छी मदद देने के 
लिए समन-न्वित प्रशासन तंत्र की स्थापना के बारे में मुंल्यवान सुक्ताव 
दिये हैं। इनमें से अनेक सिफारिशों को राज्य-सरकारें कार्यात्वित कर 
चुकी हैं । 

केंद्रीय सरकार ने पिछले दिनों एक क्रषि-उत्पादन-बोर्ड नियुक्त 


किया है। उसमें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और योजना-आयोग के प्रति- 


निधि हैं । यह क्ृषि-कार्य क्रमों की प्रगति का सिहावलोकन करेगा और 
कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करेगा, विश्येषकर किसानों को जरूरी 
चीजें पाने में जो दिक्कत पेश आती हैं, उसे हल करेगा | बोर्ड के अध्यक्ष 
केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री हैं । उसने जोरों से काम शुरू कर दिया 
है और भाशा है वह भारतीय कृषि को पुरानी लीक से बाहर लाने सें 

* अहत्वपूर्ण थोग देगा । । 


मांनवी तत्व 


और अंतिम, कितु जरूरी बात यह है कि हमें अपने आयोजन. में 
किसी भी मंजिल पर क्षषि-उत्पादन के संबंध में मानवी तत्व को नजर- 
अंदाज नहीं करना चाहिए । हम किसानों को उत्पांदन वढ़ाने के लिए 
अच्छे बीज, खाद, ऋण, सिंचाई की, और दूसरी सुविधाएं दे सकते हैं, 
ककितु हम तबतक किसान में अपने उत्पादत-कार्य के प्रति उत्साह की 
चमक नहीं देख सकेंगे, जबतक कि अपनी खेती की जमीन... पर उसका 
और - उसके परिवार का अधिकार नहीं होगा । खेती का यहीं मनो- 
जैज्ञानिक और मानवी पंहलू है, जो खेती की पैदावार बढ़ाने की समस्या 


बपृछः भारतीय संयोजन में समाजवाद 


के संतोषजनक हल की कूजी है । इस दृष्टि से, भूमि-सुधारों पर शीकघ्रता 
से अमल होना तथा भुदान, ग्रामदात और कानुन के जरिये जीतनेवालों 
में भूमि को न्‍्यायोचित रीति से बांटना निर्णायक महत्व रखता है और 
इंस कार्य को कृषि के समाजवादी आयोजन में सर्वोच्च प्राथमिकता 
मिलनी चाहिए । यह मसानवी पहलू बीज और खाद सुलभ करने के' 
स्थूल काम जितना प्रत्यक्ष भले ही अतीत न हो, कितु भारत तथा 
एशिया और अफ्रीका के अन्य विकासोस्मुख देशों के खाद्य मोर्चों पर: 
स्थायी सफलता हासिल करने के लिएं बहुत जरूरी है । 


राजकीय उद्योग 


उद्योगों के क्षेत्र में, तीसरी योजना ने राजकीय उद्योगों की संचालन 
कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए अनेक सुाव दिये हैं । इस्पात, 
खनिज और इंजीनियरी में मंत्रालय ने अलग-अलग उद्योगों को पहले... 
से अधिक स्वयं प्रेरणा और जिम्मेदारी सौंपने के लिए अनेक निर्णय किये. 
हैं और वित्तीय कार्य-विधियों को सरल बनाया है ताकि उद्योग जढूदी' 
से कारवाई कर सकें । यह तय किया गया है कि इस उद्योगों के मुख्य... 
प्रबंधनों को काफी समय तक अपने पदों पर बने रहने दिया जाय, 
जिससे उनकी कांर्यकुशलता उनकी सफलता या विफलता के आधार पर 
आंकी जा सके । इत उद्योगों से यह भी आशा की जाती है कि वे खासा» 
अच्छा मुनाफा कमायें । मुनाफे की यह राशि इन उद्योगों के भावी 
विकास और विस्तार में खर्च की. जा सकती है और उससे पंचवर्षीय 
योजनाओं के लिए राष्ट्रीय साधनों के कोष में भी काफी बद्धि हो 
सकंती है । 
प्रशासकीय कार्य-कुशलता सुधारने की क्रिया एक सतत क्रिया हैः 
- और उसके वेग को तभी कायम रखा जा सकता है. जब हर उद्योग के 
कार्य-केलाप क्रा उचित मूल्यांकन किया जाय ) योजनांतर्गंत परियोजना 
समिति कुछ वर्षों से यह काम काफी सफलता के सांथ कर रही है । 
सार्वजनिक हिसाब समिति और .प्रावकलन समिति के समान संसद ने 
राजकीय उद्योगों के कार्य-संचालन की. सूक्ष्म समीक्षा और मूल्यांकक 
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करने के लिए एक विशेष कमेटी नियुक्त की है। हमें अपने औद्योगिक 
: विकास से संबंधित तकनीकी संगठनों को मजबूत बनाने की आवश्यकता 
है | हमें बड़े राजकीय और निजी उद्योगों में लागत निर्धारण-पद्धति - 
जारी करनी होगी, ताकि उत्पादत के सामान्य नियमों और मानदंडों 
का पालन करके कार्य-संचालन में कुशलता लाने के लिए अधिक जाग 
रूकता पैदा की जा सके | श्री आर० एच० टॉनी के शब्दों में[/लागत 
और मुनाफे का विवरण प्रकाशित करने का आग्रह रखा जाय तो उसका 
अच्छा असर होगा । क्योंकि प्रकाशन आंथिक और राजनीतिक बुराहइय्रों 
की अच्छी दवा सिद्ध होगी ।” डॉ० रॉबसन लिखते हैं, “जन-संपर्क की' 
कला अगर पूर्णतया विकसित हो तो वह इन राजकीय उद्योगों और 
सेवाओं के संचालन में अंततः अत्यंत्त महत्वपूर्ण योग दे सकती है ।” 


लेखा-जोखा : एक तुलना 


राजकीय क्षेत्र में चलनेवाली कंपनियों के वित्तीय परिणामों के बारे 
में मोटा लेखा-जोखा निकालता और उतकी निजी क्षेत्र की कंपनियों से .. 
तुलना करना लाभदायक होगा । योजना-आयोग ने ३१ केंद्रीय सरकार! 
की और २२ राज्य-सरकारों की औद्योगिक और खनिज कंपनियों का 
अध्ययन किया है । नतीजों से पता चलता है कि २६ कंपत्तियों ने पूंजी 
पर २ प्रतिशत से २६ प्रतिशत तक मुताफा कमाया । रिजवं बैंक ते 
हाल*में निजी क्षेत्र की १००१ कंपनियों की पूंजी पर मुनाफे की दर का 
विश्लेषण किया था । उससे पता चला कि सन्‌ १६६०-६१ में इस 
कंपनियों का औसत मुनाफा १० प्रतिशत रहा । इस तुलना से मालूम 
होता है कि जहां सुस्थापित सरकारी कंपनियों निजी कंपनियों के औसत 
मुनाफे की तुलना में ज्यादा मुनाफा कमा रही थीं, वहां नये सरकारी , 
उद्योगों को बहुत थोड़ा मुनाफा हुआ । । 

यह भी ध्यान में रखना होगा कि रिजवें बैंक के अध्ययन में शामिल 
निजी कंपनियां काफी लंबे समय से काम कर रही थीं। उनकी वर्तमान 
स्थायी संपत्ति ऐसे समय हस्तगत की गईं, जब भूमि, इमारती सामात, [यंत्र 
और साजो-सामाल की कीमतें बहुत कमर थीं | इसके विपरीत, अधिकांश: 
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सरकारी कंपनियों की स्थायी संपत्ति बढ़ी हुई कीमतों पर हाल के वंषों 
में प्राप्त की गई है। इसके अलावा रिंजव॑ बैंक के अध्ययन में निजी 
कंपनियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है । उसमें बड़ी और मध्यम 
आकार की १००१ कंपत्तियां शामिल थीं, जब कि निजी क्षेत्र में ३१ 
मार्च १६६० को कंपनियों की संख्या २६,७९६ थी । वास्तव में रिजय 
बैंक के अध्ययन में निजी क्षेत्र की चुनी हुई अच्छी कंपनियों को शामिल 
किया गया। यदि उसमें सारे निजी क्षेत्र का ठीक-ठींक प्रतिनिधित्व 
करतेवाली कंपनियों को शामिल किया जाता तो उनके कारोबार के 
परिणाम कम सनन्‍्तोषजनक ही निकलते । 

संक्षेप में, निजी और राजकीय क्षेत्रों में लगी पूंजी पर मुनाफे की 
दर संबंधी आंकड़ों की आसानी से तुलना नहीं की जा सकती । फ़िर 
भी यह जाहिर है कि अनेक राजकीय उद्योगों ने प्रारंभिक कठिनाइयों 
और बाधाओं के बावजुद अच्छी सफलता भ्रांप्त की है। और भी सुधार 
की हमेशा ही काफी गूंजाइश रहती है और हमें उदासीनता' की भावना 
नहीं आने देना चाहिए और प्रयत्नों को ढीला नहीं करता चाहिए । भारत 
की मिश्चित अर्थ-व्यवस्था के अ्रंतगंत राजकीय और निजी दोनों ही क्षेत्रों - 
में प्रगति करनी होगी। उन्हें. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और अनुकरण की. 
भावना के साथ अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने की निरंतर कोशिश 
कंरनी चांहिए 


श्रम-मीति ह 
कितु विभिन्‍्त औद्योगिक परियोजनाओं का सफल संचालन बड़ी 
हुद तक ठोस श्रम-नीति पर निर्भर करेगा । अधिक उत्पादन तभी संभव 
होगा, जब मजदूर-संघों और उद्योग-संचालकों के संबंध मधुर रहें । 
इस दृष्नि से, गत पांच वर्षों से एक अनुद्यासन संहिता पर अमल किया 
जा रहा है | इसे मालिकों और मजदूरों के केंद्रीय संगठनों ने स्वेच्छा. से 
स्वीकार किया था। आचार-संहिता प्रबंधकों और श्रमिकों के लिए 
निरिचित दायित्व निर्दिष्ठ करती है । उसके अनुसार हड़तालों और मुकदमभे- 
बाजी से -बचता. चाहिए और. शिकायतों और विवादों का निपटारा 


कार्यक्रमों पर अमल की समस्याएं .. १२३ 


पारस्परिक संधिचर्चा, बीच-बचाव और स्वेच्छिक पंच-फैसले से करना 
चाहिए और इस प्रकार मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों में सभी 
स्तरों पर रचतात्मक सहयोग की स्थापना की जानी चाहिए । 
जहां तिजी और राजकीय दोतों क्षेत्रों में प्रबंधकों को मजदूर वर्ग 
-का सहयोग हासिल करने की हृष्ठ से अनुकुल वातावरण बनाने की 
अनिवार्य आवश्यकता पुरी तरह अनुभव करती चाहिए, वहां मजदूर- 
संघों को भी अपने सदस्यों को यहूं कठोर आर्थिक सत्य समभाना चाहिए 
कि अधिक उत्पादन होने पर ही अधिक मजदूरी मिल सकेगी। मजदूरी 
और उत्पादन के मध्य यह महत्वपूर्ण संबंध जोड़े बिता देश में आ्थिक' 
“विकास की रफ्तार को तेज करना असंभव होगा । औद्योगिक प्रतिष्ठानों 
“में उचित अनुशासन उसी दशा में कायम रखा जा सकेगा जब मजदूर 
अपने अधिकारों के साथ-साथ उत्पादन का उच्च-स्तर कायम करने की 
बुनियादी जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह अनुभव करेंगे। इसके लिए. 
यह बिल्कुल जरूरी है कि व्यक्तिगत अथवा समूहगत बोनस दिये जाय॑ 
और जहां संभव हो, काम के हिसाब से मजदूरी देने की प्रथा जारी की 
“जाय । 
जहांतक उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों को शामिल करते का प्रश्न . 

है, कुछ राजकीय उद्योगों ते प्रशासन के साथ मजदूर संघों को संबद्ध 
'करने की दिशा में क़दम उठाये हैं। कितु यह अनुभव करना होगा कि 
उद्योगों के प्रबंध के साथ श्रमिक वर्ग. का संपर्क तभी यथार्थ और 
“व्यावहारिक होगा जब॑ मजदूरों का औद्योगिक ईकाई के हानि-लाभ में 
अ्रत्यक्ष हिस्सा होगा। यदि उद्योग की पूँजी में धीरे-धीरे मजदूर वर्ग 
“का भी हिस्सा हो तो .जिम्मेदारी की . यह भावना पैदा की जा सकती 
है | पहले क़दम के रूप में विशेष बोनस या वेतन बद्धि की राशि स्थायी 
“कम चारियों को कंपनी के साधारण शेयरों के रूप में दी जा सकती है। 

“आरंभिक अवस्थाओं में प्राप्त अनुभवों के अनुसार मजदूरों द्वारा कंपनियों 
'ज्की शेयर पूंजी में हिस्सा लेने की क्रिया को धीमे-घीमे आगे बढ़ाया जा 
- सकता है । 
हाल के वर्षो में, ब्रिटिन और जरम॑नी में उद्योग का स्वामित्व व्यक्तिगत... 
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व्यवसायियों के पास से कंपनी के काम में भाग लेनेवाले सभी व्यक्तियों 
को सौंपने के कुछ प्रयोग किये गए हैं । एक प्रशंसनीय उदाहरण है स्काट' 
बाडर' एंड कंपनी का । यह इंग्लैंड की रासायतिक निर्भाता-कंपनी है। 
इसने स्वामित्व की “विविधतापूर्ण अनेकांतिक' कल्पना विकसित करने का 
प्रयास किया है और उसका उद्देश्य पूंजी संग्रह की क्रिया को सामाजिक 
रूप देना है| इन प्रयोगों की प्रगति को निश्चय ही हम सब दिलचस्पी 
से देखेंगे । 

कभी-कभी यह सोचा जाता है कि उद्योगों को क्रमिक सहकारी रूप 
देने से कर्मचारियों की आथिक दशा अपने-आप सुधरेगी। यह ठीक 
खयाल नहीं है । अतेक सहकारी उद्योगों में भी प्रायः पूंजीपति-का रखानों' 
के समान ही मजदूरों का ह्योषण होता रहता है । इसलिए यहू जरूरी 
है कि सहकारी उद्योगों में भी मजदूरों को पूंजी और प्रबंध दोनों में 
साभेदार बनाना चाहिए, जैसा कि ब्रिठेव के मजदूर नेता फेनर ब्राकवे" 
का कहना है, “किसी उद्योग में गौर उसकी आय ' में जब छोटे-से-छोटे . 
मजदूर का न्यायोचित हिस्सा होगा, तभी उसे सहकारी उद्योग कहा जा... 
सकेगा और वह समाजवादी नंमूते का उद्योग 'होगा ।” । 


निर्माण में किफायत 


तीसरी योजना ने निर्माण में किफायत पर काफी जोर दिया हैं: 
ओर इंस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए विस्तृत सुकाव दिये हैं। कितु: 
यह गहन चिता का विषय है कि इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई. 
है । कृषि, उद्योग परिवहन, संचार और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में 
विभिन्‍न प्रकार के निर्माणों पर कुल लागत का करीब ४० प्रतिशत खर्च 
होता है और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इमारतों, सड़कों, कार- 
खानों, बांधों और अन्य परियोजनाओं के निर्माण-व्यय को कम करने के 
लिए विशेष कदम उठाये जाय॑ |. । 

गत दक्क्षाब्दि में देश में विकास-कार्यक्रामों के वेग ने ठेकेदारों के एक 
नये वर्ग को जन्म दिया है जिसने आर्थिक विषमताओं और आशिक शक्ति : 
के केंद्रीयीरण को कम करने के बजाय बढ़ाया ही है । थोजना-आयोगः * 
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ने इसलिए सारे देश्ष में बड़े पैमाने पर मजदूर सहकारी समितियां 
संगठित करने का आग्रह किया है। भारत सेवक समाज नाम-मात्र के 
मुनाफे पर विभिन्‍न निर्माण कार्यों में ठेका लेकर इस क्षेत्र में मुल्यवान 
सेवा करने की कोशिश कर रहां है। आशा है, विभिन्‍न स्तरों पर अमले 
करनेवाले संबंधित अधिकारियों का हमारे विकास-आयोजन के इस' 
पहलू पर विशेष ध्यान जायगा । 
सहकारी बिक्री और वितरण 

.. व्यापार और वाणिज्य के संबंध में यहु बार-बार दोहराया गया है 
कि सहकारी बिक्री और सहकारी वितरण पर कहीं अधिक जोर दिया 
जाय । आज की परिस्थितियों में बिचौलिये उत्पादन और उपभोग दोतों 
स्तरों पर आम लोगों को उन लाभों से वंचित करते हैं जो आयोजन की 
क्रिया में साधारणतया' उन्हें मिलने चाहिएं। बिचौलिया द्वारा आशिक 
शोषण के इन प्रकारों को खत्म करके और उनके स्थात्त पर सहकारी' 


एजेंसियां कायम करके ही समाजवादी समाज की स्थापनां की जा सकती है । 


यह सोचा गया है कि तीसरी योजना के अंत तक सभी २५०० - 
: भंडियों में किसानों के आथिक हितों की रक्षा करने के लिए सुगठित 
क्रय-विक्रम सहकारी संगठन कायम हो जायंगे | आवश्यक वस्तुओं की 
कीमतों में अवांछनीय हृद्धिं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार 
एक लाख से अधिक. आबादीवाले देश के सभी हहरों में २०० थोक* 
भेंडार और ४००० प्राथमिक सहकारी भंडार. कायम करने की योजना 
बना चुकी है । यह भी अनुभान किया गया है कि अगले दो वर्षों में 
ग्रामीण क्षेत्रों में करीब १ लाख प्राथमिक सहकारी और क्रय-विक्रये 
समितियां गांवों की जरूरतों -को पूरा करते. के लिए. उपभोक्‍ता भंडार 
खोल देंगी । 

दुर्भाग्यवश, भारत अनेक कारणों से सहकारिता के ल्षेत्र में. उल्लेख- 
नींय परिणाम प्राप्त नहीं कर सका है.। प्राथमिक सहकारी संसितियों 
की काफी बड़ी संख्या झतप्रायः अवस्था में चल रही है और उन्हें संजी- 
वित करना होगा । क्रय-विक्रय संस्थाओं के पास रुपये और प्रशिक्षित 
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' कर्मचारियों का अभाव है । कृषि-फसलों की कीमतों में होनेवाले उलटर 
'फेर का सहकारी क्रय-विक्रय-कार्य की स्थिरता पर प्रतिकूल असर पड़ता 
है । कितु हमें अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन को पूरे 
जोश और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना चाहिए । मुख्यतः: समाजवादी 
व्यवस्था के लिए व्यापक आधार तैयार करने के लिए कार्यकुशलता 
और, ईमानदारी दोनों ही दृष्नियों से हमें इन्सानों को सम्नद्ध, प्रशिक्षित 
और विकसित करना होगा । 


सबसे महत्वपूर्ण काम 


भारत सरकार ने प्रशासन के संबंध में एक कमेटी नियुक्त की है 
और मंत्री-मंडल के सचिव उसके अध्यक्ष हैं। यह उच्च-स्तरीय कमेटी 
विलंब को ठटालने और विभिन्न विधियों को सरल बनाने के लिए 
विभिन्‍त समस्याओं पर विचार कर रही है। यह जरूरी है कि इस 
कमेटी को और भी सक्रिय बनाया जाय और वह सुरक्षा और विकास 
दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासत यंत्र को चुस्त बताने 
का प्रभावशाली माध्यम बत जाय । संक्षेप में, केंद्रीय और राज्य सर- 
कारों के सामने सबसे महृत्वपुर्ण काम यह है कि सब स्तरों पर प्रशासन 
कार्य-कुशल और ईमानदार हो, ताकि आयोजन और अमल की खाई 
को, विशेषकर कृषि और उद्योग के क्षेत्र में, पाटा जा सके । 
भारत सरकार ने प्रशासन के मानदंड को ऊंचा करते के लिए 
. अनेक कदम उठाए हैं। सतकोता-आयोग की नियुक्ति से आशा' है, लोगों 
. में प्रशासन की सामान्य ईमानदारी और कार्य-कुशलता के बारे में पहले 
से अधिक भरोसा पैदा होगा । अनेक राज्य सरकारों ने भी अनेक क़दम 
उठाए हैं, जिसके सन्‍्तोषजनक परिणाम निकलेंगे । किंतु योजना-आयोग 
का यह कथन बिल्कुल सही है, कि “कार्य का उच्चस्तरः कायम करने के 
लिए संगठित और सतत प्रयास किया जाय, कमंचारियों को. उत्तम 
अशिक्षण दिया जाय, प्रगति का व्यवस्थित वर्णन और सूल्यांकन किया 
जाय और प्रशासन संग्रठत्त में काम करनेवाली एजेंसियां पहले से अधिक 
एिम्मेदारी और स्वयं प्रेरणा का परित्रय' दें ।” 


ढु 
उपसंहार 


पिछले अध्यायों में जनसाधारण को. पहले से अधिक सामाजिक और 
आधथिक लाभ सुलभ करते के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों 
'में जो विभिन्‍त कदम उठाये गए हैं, उनपर प्रकाश डालने का प्रयत्त किया 
गया है । यद्यपि अनेक दिल्षाओं में उत्साहवर्द्धक परिणाम आये हैं, कितु 
आनेवाले वर्षों में अभी काफी मंजिल तय करती होगी । भिरुत्साह तथा' 
निराश होने का कोई कारण नहीं है। साथ ही हम थककर भी नहीं 
बैठ सकते । सच्चा समाजवाद छोटे अथवा सरल रास्तों पर चलकर 
कायम नहीं किया जा सकता । नेहरूजी ते हमें बार-बार याद दिलाया 
था कि भारत लंबे समय तक कठिन और ठोस परिश्रम करके ही समाज- 
बाद के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है । पूंजीवादी और साम्यंबादी' 
दोनों प्रकार के देशों में केवल' कठोर परिश्रम, त्याग और कार्य-कुशलता' 
से ही उल्लेखनीय परिणाम हासिल हुए हैं । कोई राष्ट्र आथिक चमत्कारों 
द्वार प्रगति और समृद्धि के शिखर. पर पहुंचने की आग नहीं. कर. - 
सकता । 


धर्म की कल्पना 


सबसे बड़ी बात यह कि भारत में समराजवाद की स्थापना मनुष्यों 
को धर्म की प्राचीन कल्पना की ओर मोड़केर ही करनी होगी. । दूसरे 
शब्दों में लोगों में यह भावना पैदा करनी होगी कि उन्हें निष्ठा और 
उत्साह के साथ समाज के प्रति अपने कतंव्यों का पालन करना है। 
श्री मैक्‍्लेलैंड आधुनिक अर्थश्ास्त्रियों को यह समभाना चाहते हैं कि 
“आर्थिक विकास के मूल में कार्य करनेवाली सर्वोपरि शक्तियां यंदि 
बिल्कुल ठीक-ठीक कहना हो तो आशिक क्षेत्र से बाहर हैं' ( ये गैर- 
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आर्थिक शक्तियां मानव विकास के उन पहलुओं को प्रभावित करती हैंजो 
सबके हित अर्थात्‌ सर्वोदय के लिए कार्य-कुशलता, ईमानदारी, सचाई 
और पारस्परिक सहयोग से. संबंध रखते हैं । श्री कासलैंड ठीक ही कहते 
हैं, “हम केवल सम्रद्धि के उस युग में प्रवेश करना नहीं चाहते, केवल यह 
पाने के लिए कि हमने उन मूल्यों को गंवा दिया है जो हमें उस सम्रद्धि का 
कैसे उपयोग किया जाय, यह सिखाते हैं । हम सम।जवादी समाज की 
भाषा में सचाई के साथ चर्चा करें, उसके पहले हमें आयोजन के इंस 
नैतिक तत्व का अत्यंत सावधानी और चिंतापूर्वेंक विकास करना चाहिए 
आयोजित आथिक विकास में “वस्तुओं की प्रचुरता की अपेक्षा जीवन- 
गुणों पर जोर देना” बहुत जरूरी है । 
सामाजिक और आथिक अनुशासन 


गत दशाध्दि के अनुभव से यह पता चला है कि एक राष्ट्र के रूप. 
में भारत के पास उस बुनियादी सामाजिक और आर्थिक अनुशासन का 
अभाव-सा है जो हमारी योजनाओं की सफलता के लिए जरूरी है । 
जापान अभूतपुर्व प्रगति करने में सफल हुआ है । उसके वाषिक विकास की 
रफ्तार १५ प्रतिशत तक पहुंची है. । इसका मुख्य कारण यह है. कि वह 
राष्ट्रीय आधिक अनुशासन का उच्च मानदंड कायम कर पाया है। जापान 
की सरकार ने अगले दस वर्षों में अपने सामने राष्ट्रीय आय को दुगुना 
करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह व्यावसायिक 
और तकनीकी शिक्षा के विकास-कार्यक्रम पर अमल करेगी और बड़ी 
संख्या में छात्रद्त्तियां देगी, ताकि आतनेवाली युवा-पीढ़ी राष्ट्र की 
कुशलता और निष्ठा के साथ सेवा कर सके | निश्चय' ही यह आश्चर्य- 
जनक बात है कि जापानी समाज पराजय और तबाहीं के कंठित . वर्षों 
में! एक-सूत्रता कैसे कायम रख सका । निश्चय ही जापानी लोगों की 
स्वाभाविक शक्ति और स्फूर्त इसके मूल में है, जिसका: उन्होंने गत 
दशाब्दि में विकास किया. है । 


संगठनगत परिवतेन 
'_ अंतिम निष्कर्ष यह है कि आधथिक अनुशांसत तभी विकसित हो 
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सकता है जब वर्तमान संगठनों को सामाजिक परिवतंन. का शक्तिशाली 
माध्यम बना दिया जाय । उदाहरण के लिए, देश में सहकारी और पंचा- 
-यत-संग्रठन उस समय समाजवादी व्यवस्था के दो स्तंभ नहीं बन सकते, 
जबतक कि वे शक्तिशाली रूप में लोगों की समाजवादी आबकांक्षाओं 
का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। यह स्पष्ठ है कि मानवी संगठनों का यह 
'रूपान्तर होने में काफी समय लगेगा । फिर भी यदि हम समाज के 
बुनियादी आचरण को बदलने के लिए शक्तिशाली कदम उठाने का 
इरादा कर लें तो हम काफी जल्दी परिणाम हासिल करने की आज्ञा 
कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आथिक न्याय, सहकारी प्रयात्त और 
त्याग की भावना पर आधारित सुहढ़ सामाजिक काये द्वारा समाज- - 
व्यवस्था में परिवर्तेत ला सकते हैं। यह मानता नितान्‍्त अआमक- होगा 
कि 'निजी आश्थिक दशाक्ति पर नियंत्रण कर लेने से अपने-आप स्वतंत्र, - 
और सुखी मानव-समाज की स्थापना हो जायगी ।' 

भारत का यह सौभाग्य है कि उसे गांधी, रवीद्धनाथ ठाकुर, 
जवाहरलाल नेहुरू और विनोबा जैसे महापुरुषों .का प्रेरक पथ-प्रदर्शन 
प्राप्त हुआ । वर्तमान संकट ने राष्ट्रीय-निष्ठा और उत्साह को फिर से 
जगाने में सहायता दी है और हंमें भरोसा है कि लोग अवसर के अनु- 
कूल ऊंचे उठेंगे और महान्‌ नेताओं द्वारा स्थांपित उच्च और महान्‌ 
परंपराओं के योग्य सिद्ध होंगे। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सामाजिक और 
आशिक क्षेत्र में भारत की सफलताएं अनुकरणीय रही हैं और भविष्य 
के गर्भ में और भी बड़ी समानताओं की आशा छिपी है:। 


राष्ट्रीय सुरक्षा और समाजवाद 


इस समय जब भारत को अपने दो सिद्धांतहीन पड़ोसियों के आकऋ- 
संण का मुकाबला करने के लिए अपनी सुरक्षा-शक्ति बनाने. का कठिन 
काम करना पड़ रहा है, कोई यह सोच सकता है कि अब समाजवादी 
 आदशं के अनुरूप देश के आथिक जीवन की योजना बनाना संभव नहीं 
रह गया है। हमारे बुद्धि-जीवियों में एक ऐसा वर्ग है जो कहता है कि 
हुमारी पंचवर्षीय योजनाओं में समाविष्ठ औद्योगिक-नीति संबंधी प्रस्ताव 
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को अब अलविदा कहना चाहिए और औद्योगिक तथा सुरक्षा-उत्पादन केः 
लिए निजी क्षेत्र के साधनों को विकसित करने की हर मुमकिन कोशिश 
करनी चाहिए। यह कानाफुसी भी है कि भारत जैसे गरीब देश के लिए, 
विशेषकर युद्ध-काल में समाजवाद का लक्ष्य एक प्रकार का शौक होगा | 
ये अभिमत आधुनिक-युद्धों, आथिक आयोजन और समाजवाद के बारे में. 
सर्वथा भ्रामक खयालों पर आधारित हैं । 

आधुनिक जमाने में, युद्ध केवल मोर्चों पर' ही नहीं लड़े जाते, खेत 
में काम करनेवाले किसानों और कारखानों में काम करनेवाले सजदूरों' 
को मोर्चों पर लड़नेवाले सैतिकों की सक्रिय मदद करती पड़ती है। 
नेहरूजी ते कहा था कि इस संकठ की घड़ी में हर किसान और मजदूर 
को अपने-आपको राष्ट्र के जीवव-मरण के संग्राम का सैनिक समभेता'. 
चाहिए। समाजवादी अथंन्व्यवस्था का एक बुनियादी लक्ष्य थह है कि 
कृषि और उद्योगों का उत्पादन तेज रफ्तार से बढ़ाया जाय | स्थुल 


ष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि अर्थ-व्यवस्था के त्वरित, . 


विकास की मजबूत नींव डालने के लिए भी ऐसा करना जरूरी हैं। 


ऐसी समाजवादी व्यवस्था के विकास में जहां निंजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण . 


योग देना होगा, वहां जाहिर है कि राजकीय क्षेत्र का नियोजित तंरीके 
से विस्तार होना चाहिए । उसे भोरी उद्योगों की स्थापना . करनी होगी 
और ये उद्योग विविध प्रकार के बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए 
अनुकुल परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। इसलिए वर्तमान कठिनाइयों के 
दबाव के आगे राजकीय क्षेत्र में ऐसे बुनियादी उद्योगों के विकास की 
गति को मंद करता अदूरदर्शितापूर्ण और आत्मघातक भी होगा । यह 
संकटकाल काफी लंबे समयतक रहेगा । फंलस्वरूप, यह जरूरी है कि राज- 
कौय औद्योगिक क्षेत्र को कमजोर और संकुचित करने के बजाय मजबूत 
और विस्तृत बनाया जाय । यह स्पष्ठ- समझ लेना चाहिए कि अभर | 


*.. ओऔद्योगिक-तीति-अस्ताव में संशोधन करना ही हो तो यह होना चाहिए 


कि इस समय जो क्षेत्र अभी निजी उद्योगों के लिए. सुरक्षित हैं, उनमें 
भी राजकीय क्षेत्र को. दाखिल करंने पर पहले से अधिक जोर दिया 
«जाय । इसके: अलावा, विकेंद्रित सहकारी क्षेत्र को उपभोक्ता उद्योग 
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कायम करते के लिए अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए । 

विनोबाजी ने अपने एक भाषण में कहा है कि आधुनिक युद्ध तीत 
मोचों पर लड़ें जाते है--एंक लड़ाई का मोर्चा, दूसरा घरेलू मोर्चा और 
तीसरे आदशों का मोर्चा होता है। यद्यपि सीमाओं पर रक्षा-सेनाओं 
को मजबूत बनाना बहुत जरूरी होता है और घरेलू मोचों पर उत्पादन 
बढ़ाना भी सर्वोपरि महत्व रखता है, कितु राष्ट्रीयः गर्ज-व्यवस्था कों 
आदर्श का जामा पहनाना भी बहुत जरूरी है। समाजवादी समाज का 
बुनियादी लक्ष्य लोगों की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं कभ करता 
है । इसलिए, यह जरूरी है कि हम' ने केवंल विदेशी आक्रमण को विफल 
करें, बल्कि सामाजिक और आशिक मोच्चों पर शांति को भी जीतें । 
ग्रामीण और हाहरी दोनों क्षेत्रों में आम जनता के मनोबल को भी 
प्रकार तभी कायम रखा जा सकेगा जब सामाजिक और आर्थिक न्याय 
और समानता के आधार पर नये भारत के निर्माण के महान्‌ प्रयास में 
उसे सक्रिय साभीदार बताया जायगा ! प्रोफेसर टिटमस कहते हैं कि ग्रुद्ध 
को सफलतापुवंक चलाने के काम में जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए. 


 “विषमताओं को कम किया जाय और सामाजिक विषमताओं के आधार - 


'पर निर्मित भंवत को भूमिसात किया जाय ।” संसद को संबोधित करते . 
हुए राष्ट्रपति. डॉ० राधाक्ृष्णंन्‌ ने राष्ट्र से साग्रह अनुरोध किया है कि 
' हमें, लोकतत्री और समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य की ओर अपनी 
यात्रा को मंद न करते हुए विदेशी आक्रमण का सामना: करना चाहिए । 
कांग्रेस के 'लोकतंत्र और समाजवाद' विषयक प्रस्ताव में जोरों से कहा 
गया है; “यह बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को - 
पूरा करने का प्रबंध किया जाय और एक न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर यथा- 
संभव शीघ्र कायम किया जाय । उसमें खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा 
जौर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जरूरतों का संमावेश होना चाहिए |! 
तीसरी योजना में ऐसी अनेक योजनाएं-हैं, जिनका उद्देश्य हमारी 
आबादी के अपेक्षाकृत गरीब और सुविधाहीन:--वर्गों के जीवन-मांन को 


उन्नत करना है | खेतिहर मजदूरों की आशिक दंक्षा को. कई लाख एकड़ :- 


भूमि को बांट कर और थ्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देकर सुधारता होगा। 





३० भारतीय संयोजन में संमाजवाद 


देहातों में बेकारी और अद्धं-बेकारी की समस्या को ग्राम-निर्माण कार्यों 
के साहसिक कार्यक्रम को हाथ में लेकर हल करना होगा, भले ही ऐसा 
आंशिक रूप में किया जा सके । हाहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों में रहने- 
वालों और मजदूरों की आर्थिक अवस्था विधायक तरीके से सुधारनी 
होगी। गांवों की अर्थ-व्यवस्था में विविधता लाने के लिए ग्राम-उद्योगों 
का जाल बिछाना होगा । सुपात्र किंतु गरीब विद्यार्थियों को बड़ी 
संख्या में छात्रद्त्तियां दी जा रही हैं, विशेषकर तकनीकी और व्याव- 
सायिक शिक्षा पाने के लिए सहकारी आंदोलन को न केवल क्ुषि-क्षेत्र ' 
में, बल्कि उद्योग, व्यापार-वाणिज्य, मकान और परिवहन के क्षेत्र में भी 
फैलाना होगा, ताकि छोठे किसानों और मजदूरों का बिचौलिये शोषण 
न कर सकें । ये सारे कार्यक्रम मंद करने या संकुचित करते के बजाय 
और भी जोरों से चलाने चाहिए, जिससे समाज के दुर्बल अंगों को समान 
अवसर मिल सके । संपत्ति के कुछ ही हाथों में संचय को करों और 
अन्य लोकतंत्रीय' तरीकों ढ्वारा अधिक प्रभावशाली रूप से रोकता होगा । 
यदि हम श्रेष्ठतर सामाजिक और आशिक न्याय' की परिस्थितियां प्रैंदा 
कर जन-साधारण का मनोबल कायम नहीं रखेंगे और सेनिक तैयारियां 
करते रहेंगे तो हम अपनी राष्ट्रीय रक्षा-व्यवस्था की मजबूत नींव नहीं 
डाल पायंगे । अतः लोकतंत्रीय तरीकों से भारत में समाजवाद की गति 
को तेंज करने के लिए हमें वर्तमान संकट का पूरा फायदा उठाना 
चाहिए। संसद को संबोधित करते हुए नेहरूजी ने कहा था, “लोकतंत्री 
क्षेत्र में, देश को पूरी ताकत के साथ समाजवादी व्यवस्था की ओर 
बढ़ना चाहिए और राष्ट्र की शक्ति का उपयोग उत्पादक प्रयत्नों में. * 
करना चाहिए । चीनी आक्रमण का लोगों ने जिस शानदार ढंग से 
उत्तर दिया है; उसे देखते हुए हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि 
हम न्याय करें और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करें ।” । 
सन्‌ १६६४-६५ के भारतीय बजट में ऐसे अनेक प्रस्ताव हैं जो देश 

को सामाजिक और आशिक न्याय की प्राप्ति की दिशा में एक मंजिल 
और आगे बढ़ायंगे । व्यक्तिगत आय-कर की दरों में ऐसा संशोधन किया. 
: गया है कि थोड़ी आयवाली श्रेणियों पर कर-भार कम होगा । संपत्ति-:. 
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कर और उपहार-कर की दरों को पृर्णतवा बदल दिया गया है; अधिक- 
'तम दर अब २ लाख से अधिक सूल्य की संपत्तियों पर ८५ प्रतिशत 
तक पहुंचेगी । प्रदर्शनात्मक उपभीग पर अंकुश लगाने के लिए उपहार- 
क्र फिर से लगाया गया है । सरकार ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था में 
एकाधिकारों और आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण की जांच-पड़ताल करने 
के लिए एक आयोग तियुक्त किया है। योजना आयोग द्वारा तियुक्त 
आय-वितरण कमेटी वतंमान तथ्यों के आधार पर भिद्िचत परिणामों 
'पर नहीं पहुंच पाई है, इसलिए उपरोक्त एकांधिकार-जांच-आयोग की 
रिपोर्ट आथिकं और भौद्योगिक गठन के उन पहलुओं पर प्रकाश डाल 
सकेगी, जिनमें जल्दी संशोधन करने की आवश्यकता है। 
सम्ताजवाद का भारतीय रूप 
. अंत में, मैं यह दोहराना चाहता हूं कि भारतीय आयोजन में जिस 
ग्रकार के समाजवादी सम्ताज की कहपनां की गई है, वह पर्चिम के 
लोकतंत्री देशों अथवा साम्यवादी देशों में विद्यमान किसी खास किस्म 
"के समाजबाद की यथावत या अंधी नकल नहीं है । डाँ० एरहड ने कहा 
है, “भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास किसी अन्य देश के नमूने 
'पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि, स्वयं इस देश और उसके लोगों की 
. रचनात्मक शर्षित ही उसके विकास का मार्ग निर्धारित कर सकती है ।” 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भारतीय समाजवाद ने अन्य देशों 
की सामाजिक और आशिक प्रगति की अच्छी बातों को पचानें की _ 
कोशिश की है। फिर भी उसकी जड़ें अपनी ही धरती में हैं और वह 
देश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेता है। हमारे आर्थिक 
विकास के भारतीय रूप पर जोर देते हुए नेहरूजी ने संविधान सभा को 
कहा था, “मैं किसी बात को रह नहीं करता, कितु मैं भारत से विलग 
होने की बात को जरूर रहू करता हूं, मैं नहीं चाहता कि भारत उष्ण 
कमरे का पौधा बने, जो उस कमरे में तो सुंदर प्रतीत हो, कितु जिसकी 
जड़ें देश में कहीं न हों । 
तीसरी योजना में हमारी सभ्यता और संस्कृति के कुछ विशिष्न 

लक्ष्यों' का जिक्र कियां गया है, जो वास्तव में "नैतिक मुल्यों का एक - 
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समूह ही है । इन मूल्यों ने भारतीय जीवन को सदियों प्रभावित किया. 
“है, भले ही लोग उन पर चल न पाये हों ।” ये मूल्य भारतीय चिंतन के 
अंग हैं । जब हम वैज्ञानिक और तकनीकी सभ्यता के प्रभाव पर विचार 
करते हैं, तब भी उन मूल्यों का अधिंकाधिक महत्व स्पष्ट, होता है।- 
तीसरी योजना में कहा गया है, “आधुनिक दुनिया में शायद ही ऐसा कोई 
देश हो, जिसने गांधी जैसा व्यक्ति पैदा किया हो | रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
भी किसी ने पैदा नहीं किया, जिनका जीवन की समस्याओं के प्रति 
विंशिष्ट आधुनिक दृष्टिकोण था, कितु जो साथ ही भारत की पुरानी 
संस्कृति और चितन के भी गहन अभ्यासी थे | इस प्रकार उनका संदेश 
दोनों के मध्य समन्वय का संदेश है ।” 

भारत के आयोजित आर्थिक विकास में जिस समाजवाद की कह्पना' 
की गई है उसका विशिष्ट रूप यह है कि बह नये और पुराने, विज्ञान 
और आध्यात्मिकता, भौत्तिक प्रगति और नैतिक पुनरुत्थान के मध्य 
समन्वय करता है । जहां देश के करोड़ों लोगों के लिए न्यूनतम जीवन- 
मान हासिल करता जरूरी है, वहां कतिपय गर आथिक और आध्या- 
त्मिक मूल्यों को अपनाना भी उतना ही जरूरी है, जिसके बिना आर्थिक 
प्रगति शुद्ध भौतिक अर्थे में श्रामक और सारहीन होगी । लोकतंत्र 
और समाजवाद' विषयक कांग्रेस-प्रस्ताव कहता है, “केबल भौतिक 
समृद्धि ही मानव जीवन को समृद्ध और सार्थक नहीं बनायगी ।” भारं- 
'तीय-समाजवाद की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकत, करने के लिए दो. 
बातों को उचित महत्व और मान्यता देता चाहिए । एक तो यह कि वह 
'उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अहिंसा और साधतों की शुद्धि पर जोर _ 
देता है। दूसरे, उसके अंतर्गत आर्थिक और राजनी तिक सत्ता को बड़े पैमाने 
“पर विकेंद्रित करने का व्यवस्थित प्रयत्त किया जा रहा है । सबसे बड़ी 
- बात यह है कि भारत में समाज ने उस सत्य से अमर प्रेरणा प्राप्त की 
हैं और सदियों करता रहेगा, जिसकी ऋषियों मे महाभारत में अटूद « 
श्रद्धा सेघोषणा की है; हे 
«... “असत्याचरण से मनुष्य फलता-फूलता है; इच्छित लाभों को प्राप्त - 
:करता है, शत्रुओं को पराजित करता है, कितु आत्मा का हनन करता है।” 


परिशिष्ठ--क 


बुनियादी दृष्टिकोण 
(श्री जवाहरलाल नेहरू ) 
हमारे सामने काफी तादाद में घरेलू सवाल हैं । वे सवाल काफी 
नाजुक हैं। उत्तका हमें सामता करता है। लेकित जब हम उन घरेलु 
'सवालों पर जरा भी गौर करेंगे, तो हमें काफी दूर तक सोचना पड़ेगा । 
जबतक हम अपने आपमें उन सवालों की तरह स्पष्ट नहीं होंगे, और 
हममें हृष्निकोण की स्पष्टता नहीं होगी, हमारा भ्रम दूर न होगा, जिसने - 
दुनिया को दूषित. कर रखा है। मैं तहीं कहता कि मुझ में विचारों की _ 
वह स्पष्टता, और इन बड़े-बड़े सवालों के जवाब मौजूद हैं। विनम्र भाव 
. से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं.इन सवालों पर लगातार 
सोचता जरूर रहता हूं । एक तरह से घुझे उन लोगों से ईष्या भी होती _ 
है, जिनके अपने निश्चित विचार हैं और जो मौजूदा समस्याओं की 
“गहराई में जाकर विचार करने की जहमत नहीं उठाते । चाहे वहु मज- 
हुब की वजह से हो, या विचारधारा की वजह से, वे उन दिमागी संघर्षों 
से क्रतई प्रभावित नहीं होते, जो बड़ी-बड़ी तंब्दीलियों के जमाने में हमेशा 
“होते रहते हैं । 
यह सही है कि कुछ निश्चित खयाल या संतोष रखता काफी आराम- 
देह है, लेकित: यह त कोई अच्छी बात है, और त उसकी तारीफ ही. 
की जा सकती है। उससे सिरे स्थिरता और लगातार पतन ही पैदा 
होगा | आज की बुनियादी बात यह है कि इन्सान की जिंदगी में एक 
बड़ी तब्दीली हुई है । खुद अपनी जिंदगी में ही मैंने. अजीव-अंजीब 
सब्दीलियां देखी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली पीढ़ी की जिंदगी 


में तब्दीलियां इससे भी बड़ी होंगी, बशतें कि इन्सानियत आणविक जंग से. « 


पीड़ित या प्रताड़ित नहीं हुई ।. सा 
-भौतिक दुनिया पर इच्साव के दिसाग की लगातार फतह या उसके: 
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बारे में उसकी पैठ से बढ़कर आज के जमाने में कोई दूसरी उल्लेखनीय 
चीज नहीं और यह क्रम भयानक गति से लगातार जारी है । अब 
आदमी को काफी ह॒द तक बाहरी माहौल का शिकार होने की जरूरत 
नहीं रह गई है, हालांकि बाहरी छुदरती हालात पर इतनी फतह हासिल 
कर ली गई है; लेकिन, उसके साथ-ही-साथ, इन्सान में समूचे रूम में" 
अपने-आप पर काबू पाने और नेतिक तंतुओं की कमी का एक अजीब 
नजारा दरपेश है । भौतिक दुनिया पर फतह हासिल करते हुए भी वह 
खुद अपने-आप पर फतह पाने में नाकामयाब रहा है। 

इस आणविक और अंतरिक्ष युग का यही दुखद विरोधाभास है | 
अशणु-परीक्षण लगातार जारी हैं, हालांकि यह अच्छी तरह से मान लिया 
गया है कि मौजुदा जमाने में और भविष्य के लिए भी यह बहुत ही 
तुकसानदेह है । हर तरह के सर्वताशक हथियारों का बनाना और संग्रह 
करना जारी. है, हालांकि दुनिया भर में यह मात लिया गया है कि! 
उनके इस्तेमाल से मातव-जाति का पूरा विनाश हो सकता है। यही 
बातें साफ-साफ इस विरोधाभास को सामने ला देती हैं । विज्ञान इतनी 
तेजी से आगे बढ़ रहा है कि उसे अधिकांश मानव-जाति समझ ही नहीं 
सकती और वह ऐसे मसले पैदा कर रहा है कि जिन्हें हल करने की" 
बात तो अलग रही, हम समझने में भी असमर्थ हैं | हमारे जमाने की' 
अंदरूनी कशमकश और शोर-शरावे की बुनियांद यही है । एक ओर तो 
विज्ञान और तकनीक शास्त्र की इतनी ज्यादा और बेकाबू कर देनेवाली' 
तरवेंकी ओर उनके बेइंतहा नतीजे हैं, और दूसरी ओर खुद तह॒जीव- 
की कुछ दिमागी थकान है । ह ह 

मजहूब विवेक और अक्लमंदी से टकरा रहा है । मजहबी अनुज्ञासन' 
और सामाजिक रिवाज मिंटते जारहे हैं, लेकिन उनकी जमह नैतिक” 
और आध्यात्मिक अनुशासन कायम नही हो सका है । व्यवहार में मजहब' 
का संबंध ऐसे मामलों से है, जिनका हमारी आज की निर्दंगी से कोई ' 
ताल्‍्लुक नही है। और इस तंरह वह एक ऐसा नजरिया अछ्तियार कर' 
रहा है, जो हाथी-दांत जैसा सिफे दिखावटी' ही है या उसका ताल्‍्लुक-:. 
कुछ ऐसे सामाजिक रिवाजों से है, जो हमारे मौजूदा जमाने से मेल नहीं”... 
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खाते | दूसरी ओर विवेक अपने सभी गुणों के बावजूद, किसी तरह ऊपर 
से ही मसलों को हल करता हुआ मालूम होता है, और अंदरूनी जड़ों 
को खोलकर सामने लाते में नाकामयाब है । खुद विज्ञान भी एक ऐसी 
हालत में पहुंच गया है, जहां नई-नई संभावनाएं और रहस्य सामने आ 
गये हैं । लगता है, जैसे पदार्थ-आक्ति और आत्मा एक दूसरे के क्षेत्र में 
दखल दे रहे हैं । | 

पुराने जमाने में जिंदगी ज्यादा सीधी-सादी और प्रकृति के ज्यादा 
करीब थी । अब यह बराबर इतनी ज्यादा पैचीदा और तेज रफ्तार हो 
रही है कि मुड़कर एक बार सोचने या सवाल करने का भी मौका नहीं 
रह गया है । वैज्ञानिक विकासों ने जरूरत से इतनी ज्यादां शक्ति और 
ताकत पैदा कर दी है कि उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए होने - 
लगा है | 

जिस सवाल ने युगों पहले मानव-जाति को परेशान कर रखा था, 
वह आज भी हमारे सामने है। वहु सवाल यह है कि इस जिंदगी के 
माने क्‍या हैं? अगर मजहब और आस्था के पुराने दित आज के 
सवालों को हल नहीं कर सकते, या उनका ' जवाब नहीं दे पाते तो वे 
- हमारे लिए नाकाफी हैं । एक तब्दील होती हुईं दुनिया में इन तब्दी- 
लियों और वाकयात के मुताबिक जिंदगी में भी लगातार रद्ो-बदल होने 
चाहिये । इस तरह के मेल-मिलाप की कमी की वजह से भी कशमकश 
: और भगगड़े पैदा होते हैं । 

जाहिर है, पुरानी तहजीबें आज दुनिया के लिए नाकाफी साबित ' 
हो रही हैं, हालांकि उनमें काफी गुण मौजुद हैं । अपनी तमाम-सफल- 
- ताओं और अपने अणुबम के बावजुद नई पद्िचमी तहजीब जरूरत के _ 
मुताबिक काफी नहीं मालूम होती । इसलिए यह सवाल पेंदा होता 
जारहा है कि हमारी तहजीब में ही कोई कमी है | दरअसल, हमारे 
संभी मसले तह॒जीब के ही मसले हैं। मजहब ने कुछ नेतिक और. 
आध्यात्मिक अनुशासन दिया । साथ ही उसने सामाजिक रीति-रिवाजों ' 


और दकियातूसी अंधविश्वासों को कायम रखने की भी कोशिश की |... 


दरअसल, उन अंधविश्वासों और सामाजिक रिवाजों ने मजहब की अंत्तली 
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भावता को पराजित कर दिया और धर्म के प्रति लोगों की 
श्रद्धा हटी । धर्म के प्रति आस्था कमजोर हुई तो साम्यवाद का 
आगमन हुआ और उसने इन्सान में एक किस्म की आस्था और कुछ 
अनुशासन पैदा किया । कुछ हृदतक उसने एक खाली जगह भरी। 
एक हृदतक उसने इन्सान की जिंदगी में कुछ उद्देश्य पैदा किया । लेकिन 
अपनी ऊपरी कामयाबी के बावजूद, यह नाकामयाव' रहा--कुछ अपनी 
कड़ाई की वजह से, लेकिन ज्यादातर इसलिए कि वह इन्सान के स्वभाव 
की बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा करता है। स्राम्यवाद की विचारधारा 
में पंजीवादी समाज के विरोधाभासों की चर्चा है, और इस विश्लेषण 
में काफी कुछ सचाई भी है । लेकित हैरत की बात तो यह है कि हमें 
साम्यवाद के कठोर ढांचि के भीतर भी विरोधाभसा बढ़ते हुए नजर. : 
आरहे हैं। उसमें व्यक्षिगत आजादी को दबाया जाता है, जिससे जबर- 
दस्त प्रतिकियाएं पेदा होती हैं। उसमें न सिर्फ जिंदगी के नैतिक और 
आध्यात्मिक पहलुओं की उपेक्षा की जाती है, जो कि इन्सान की जिंदगी . 
के लिए बुनियादी बातें हैं, बल्कि वह मानवीय व्यवहार के लिए कोई . 
मानदंड और मूल्य भी तिर्धारित-तहीं करता । दुर्भाग्यवश, उसका हिंसा 
के साथ रिश्ता है, जिससे मानव-प्राणियों में कुछ बुरी प्रद्धत्ति को बढ़ावा 
मिलता है । 

मैं सोवियत संघ की कई कामयाबियों की तारीफ करता हूं। उन 
बड़ी कामयाबियों में एक यह है कि वहां बच्चों और जनसाधारण को 
काफी' मह॒त्व दिया जाता है । उनकी तालीम और स्वास्थ्य' की प्रणाली 
शायद दुनिया में सबसे अच्छी है । लेकिन यह कहा जाता है, और ठीक 
कहा जाता है, कि वहां व्यक्ति की आजादी को दबाया-जाता है, लेकिन 
फिर भी, यह मानना पड़ेगा कि खुद तालीम का प्रसार अपने सभी रूपों 
में आजादी देनेवाली एंक जबरदस्त ताकत है, भौर जाहिर है कि आखिर 
में चललकरयह ताकत आजादी का दमन नहीं संहेगी । साम्यवादी' प्रणाली 
- का. यह एक दूसरा विरोधाभास है। दुर्भाग्यवश, साम्यवाद हिंसा की 
आवश्यकता से बंध गया है.। इस वजह से उसने दुनिया के सामने जो 
- आदर्श रखा, वह दोष॑पूर्ण हो.गया । साधनों ने लक्ष्यों को खराब कर 
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दिया । हमारे सामने गलत साधनों और तरीकों के असर का यह स्पष्ट 
सबूत है । ह 

साम्यवाद पूंजीवादी समाज पर आरोप लगाता है कि वह हिंसा 
और वर्ग-संघर्ष पर आधारित है | मेरा खयाल है कि यह बुनियादी तौर 
पर सही है, हालांकि यह पूंजीवादी ढांचा भी लोकतंत्रीय और दूसरी 
ताकतों की वजह से तब्दील हो चुका है, और लगातार तब्दील होता 
जारहा है। फिर भी यह सच है कि उसमें वर्गसंघर्ष और असमानताएं 
पाईं जाती हैं। सवाल यह है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाय और 
कैसे एक वर्गहीन समाज बताया जाय, जिसमें सभी को बराबर मौके 
हासिल हों | क्या यह मकसद. हिंसा के तरीकों से हासिल होगा, या ये 
तब्दीलियां, शांतिपूर्ण तरीकों के जरिये मुमकिन हो सकती हैं ? इसमें 
शक की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि साम्यवाद और हिंसा के नजरिये 
में मजबूत गठजोड़ है। अगर आम तौर पर वह शारीरिक. हिंसा नहीं 
करता तो भी कम-से-कम उसकी जबान तो हिंसा की है ही । उसके 
“विचार हिंसक हैं। उसे समझ्ा-बुकाकर, राजी करके, या अमन के 
लोकतंत्रीय तरीकों के जरिये तब्दीली लाने में विश्वास नहीं है, बल्कि 
“बह दबा-धमका कर, विनाश करके तब्दीली लाते में यकीन करता है । 
'फासिस्टवाद भी भद्दे-से-भद्दे किस्म के हिसा और घृणा के तरीकों, और 
उनके सभी बुरे पहलुओं में विश्वास करता है। लेकिन, साथ-ही-साथ 
उसका कोई आदर्श नहीं है कि जिसे स्वीकार किया जा सके । 

गांधीजी ने हमें जो अमन का दृष्लिकोण दिया है, उसके यह एकदम 
“खिलाफ है । कम्युनिस्ट. और कम्युनिस्ट-विरोधी, दोनों ही यह सोचते . 
हैं कि किसी सिद्धांत का मजबूती से तभी बचाव किया जा सकता. है 
जब हिसा की भाषा का प्रयोग किया जाय या उन लोगों को बुरा-भला 
“कहा जाये जो उस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते । इंत दोनों तरह के 
लोगों के लिए कोई रंग नहीं है, सिर्फ काला और सफेद रंग है-। 
“दरअसल, यह वही नजरिया है, जो कुछ मजहबों के कट्टर पहलुओं में 
पहले पाया जाता था। यह सहनशीलता का नजरिया नहीं है । वह यह 
नतहीं सोचता कि - शायद दूसरे लोग. भी कुछ सच कहते हैं । जहांतक 
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मेरा ताललुक है, मुझे यह नजरिया एकदम अवैज्ञानिक, अनुचित और” 
असभ्य मालूम होता है, चाहे उसे मजहब के या आर्थिक सिद्धांत के या 
किसी और चीज के क्षेत्र में लागू किया जाय । मैं सहनशीलता के पुराने: 
सीघे-सादे नजरिये को, इसके मजह॒बी पहलू को छोड़कर, तरजीह देता 
हूं । लेकिन, इसके बारे में चाहे हमारे खयाल जो भी हों, हम' आज की" 
दुनिया में एक ऐसे स्थल पर पहुंच गये हैं, जहां जनता के बड़े वर्ग पर 
जबर्दस्ती विचार लादने की कोशिश आख़िर में नाकामयाब होकर ही: 
रहेगी । इससे आज के हालात में लड़ाई और बेइंतहा बरबादी होगी । 
किसी के लिए भी जीत या फतह नहीं होगी; हर आदमी के लिए हार- 
ही-हार होगी । हमने पिछले दो-एक वर्षो में भी यह देखा है कि बड़ी- 
बड़ी ताकतों के लिए भी अब उन क्षेत्रों पर औपनिवेशिक नियंत्रण लागू 
करना आसान नहीं रह गया है, जिन्होंने अभी हाल में आजादी हासिल 
कर ली है। १६९५६ में स्वेज की घटना ने इसे साबित कर दिया है। 
फिर हंगरी में जो कुछ हुआ उसने भी साफ-साफ दिखला दिया कि 
राष्ट्रीय आजादी की इच्छा. किसी भी विचारधारा से ज्यादा मजबूत * 
है, और आखिर में इसे दबाना बिल्कुल नामुमकिन है ! हंगरी में जी" 
कुछ हुआ, साम्यवाद या साम्यवाद-विरोधी शक्तियों के बीच संघर्ष न 
था | बुनियादी तौर पर वह राष्ट्रवादं का द्योतक था, जो विदेशी” 
नियंत्रण से आजाद होने की कोशिश कर रहा था । ल्‍ 

इस प्रकार आज हिसा से किसी बड़े सवाल को हल कर लेना 
कतई मुमकिन नहीं है, क्योंकि हिसा. बेहद भयानक और विनांशक हो' 
गई है। इस सवाल के नैतिक पहलू को अब व्यावहारिक पहलू ने और 
भी बल दिया है । ॥ 

अगर हमारे स्वप्नों का समाज बड़ी हिंसा से स्थापित नहीं हो: 
सकता, तो क्‍या छोटे. पैमाने की हिंसा से काम चल सकेगा ? हमिज 
नहीं--कुंछ तो इसलिए कि उससे खुद बड़े पैमाने की हिसा का जन्म 
होगा और कुछ इसलिए कि वह संघर्ष. और तोड़फोड़ का माहौल पैदा” - 
करती है। यह सोचना गलत है कि संधर्ष से समाज की प्रगतिशील - 
 ताकतें जरूर कार्मयाब होंगी । जमंनी में हिटलर ने कम्युनिस्ट पार्टी 
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और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों को ही, उखाड़ फेंका था । यही 
बात दूसरे मुल्कों में भी हो सकती है।. और भारत में तो हिंसा की 
बात करना खास तौर पर खतरनाक है, क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पर 
विनाशक भावनाएं छिपी हुईं हैं | हम लोगों में अलगाव और फूट पैदा' 
करनेवाली इतनी ज्यादा प्रद्धत्तियां काम कर रही हैं कि अब हम और 
ज्यादा जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं | लेकिन यह सभी तुलनात्मक 
टृष्मि से कम महत्वपूर्ण पहलू हैं। यकीनन बुनियादी बात यह है कि 
गलत साधनों से कभी भी सही नतीजे हासिल नहीं हो सकते; जौर यहू , 
कोई मजहबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक घारणा है।. 
हम में से कुछ लोग इस सामान्य एष्ठभूमि पर, और खासतौर पर 
भारत के हालात पर विचार करते रहे हैं। अक्सर यह कहा गया है कि 
भारत में एक तरह की निराशा और नाउम्मेदी की भावना फैली हुई है 
और कहीं भी पुराना जोश-खरोश दिखाई नहीं पड़ता, जबकि हमारे 
लिए उत्साह और मेहनत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकित' 
सिर्फ हमारे ही मुल्क में ऐसी बात नहीं है । दरअसल, एक माते में,. 
यह स्थिति दुनिया भर में पाईं जांती है। मेरे एक पुराने और प्रतिष्ठित 
साथी ने कहां कि यह हालत इसलिए पैदा हो गई है कि हमारे पास 
कोई जीवन-दर्शन नहीं है । दरअसल, सारी दुनिया एक दाशनिक दृष्नि- 
कोन के अभाव से ऐेड़ित है। अपने देश को भौतिक-हृष्मि से खुशहाल 
बनाने की कोशिश में हमने मानवीय स्वभाव के आध्यात्मिक तत्त्वों पर 
कोई ध्यान नहीं दिया है । इसलिए व्यक्ति और राष्ट्र को उद्देश्य की 
भावना देनी होगी; कुछ ऐसा देना होगा जिसके लिए मनुष्य जीवित 
रहे और अगर जरूरत हो तो झृत्यु का भी आलिंगन कर सके । - हमें एक 
प्रकार के नये जीवन-दर्शंत का निर्माण करना होगा, और व्यापक-अर्थ में 
चितन-मनन के लिए एक आध्यात्मिक प्रृष्ठ-भूमि प्रदान करनी होगी । 
हम कल्याणकारी राज्य, लोकतंत्र और समाजवादं की बातें करते हैं।. 
यह सभी अच्छी धारणाएं हैं, लेकिन उतके मतलब साफ और स्पष्ठ नहीं: 
' हैं। तो, यह दलील पेश की गई । और फिर, सवाल उठा कि हमारा. 
: आखिर मकंसद वंया होना चाहिये । लोकतंत्र ओर समाजवाद किसी 
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लक्ष्य के साधन हैं, खुद लक्ष्य नहीं हैं | हम समाज के कल्याण की बात 
करते हैं | क्या यह समाज में रहनेवाले व्यक्तियों से अलग और उनके 
कल्याण से परे कोई चीज है ? अगर समाज के लिए कल्याणकारी 
चीजों के लिए व्यक्ति की उवेक्षा की जाय और उसके हितों का बलि- 
दान किया जाय तो क्‍या इस मकसद को अच्छा कहा जायगा ? ; 
यह मान लिया गया कि व्यक्ति का बलिदात नहीं होना चाहिए, 
और दरअसल, असली सामाजिक तरक्की उसी हालत में हासिल होगी, - 
- जब व्यक्ति को विकसित होने का मौका दिया जायगा; बशर्लेंकि व्यक्ति 
एक चुना हुआ प्रथक्‌-वर्ग न हो, बल्कि समूचे समाज का प्रतितिधित्व 
'करता हो, इसलिए असली कसौटी यह होनी चाहिए कि कोई भी राज- 
नीतिक या सामाजिक सिद्धांत व्यक्ति को अपने स्वार्थ के निम्म स्तर 
से ऊपर उठने में कहां तक मदद देता है, ताकि वह सभी लोगों की 
'भलाई के रूप में सोच सके । जिंदगी का नियम प्रतिस्पर्धा या संचय-द॒त्ति 
पर नहीं, बल्कि सहकारिता पर आधारित होना चाहिए, जिसके भीतर... 
हर इकाई की भलाई सबकी भलाई में योग देती हो । ऐसे समाज में. 
फर्जों पर जोर होगा, हकों पर नहीं । फर्ज अदा करने पर अपने-आप हक 
मिलने लगेंगे । हमें तालीम को एक नई दिद्या देनी होगी और एक नये 
किस्म की मानवता का निर्माण करना होगा। 
इस तक से हम वेदांत की पुरानी कल्पना पर पहुंचे कि इस जम्रत्‌ 
में हर जड़ या चेतन वस्तु. का एक निश्चित स्थान है; हर तत्त्व में बह 
रोशनी मौजूद है, जिसे दंवी प्रेरणा या बुनियादी शवित या जीवनशक्ति 
कहा जा सकता है और जो सारी सुपष्मि में व्याप्त है। इस. कल्पना से 
हम सूक्ष्म भावनाओं के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वह हमें जिंदगी के उन 
व्यावहारिक मसलों से दूर खींच ले जाती है, जिनका हमें मुकाबला 
करना है। मेरा खथाल है कि अगर किसी भी विचारधारा का अनुगमन 
किया. जाय तो हम कुछ-त-कुछ ह॒द तक आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच जाते 
हैं । यहां तक कि आज का विज्ञान भी ऐसे किनारे. पर पहुंच. गया है, 
जहां. सभी तरह की अविश्वसनीय और अचितचीय बातों का अस्तित्व॑ 
है। मैं इन भावात्मक पहलुओं. की चर्चा करना नहीं चाहता; लेकिन खुद 
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यह दलील बतलाती है कि किस तरह हमारा दिमाग भौतिक दुनिया की” 

नींब में पड़े हुए बुनियादी तत्वों को दूंढ़ रहा है। अगर हम 'जीवन- 

सिद्धांत की इस सर्वव्यापी धारणा में सचमुच यकीन रखते हैं तो इससे 
हमें जाति, फिर्का और बर्ग की हमारी कुछ संकुचित सीमाओं से छुट- 
कारा पाने में मदद मिल सकती है और हम जिंदगी के भसलों के बारे 
में अपना हृष्निकोण अधिक सहिष्णु और अनुकुल बना सकते हैं । 

लेकिन जाहिर है कि इससे हमारे मौजुदा मसले हल नहीं होते और" 
एक अर्थ में, हम जहां-के-तहां खड़े रह जाते हैं। भारत में हम कल्याण - 
कारी राज्य और समाजवाद की बात करते हैं । एक दृष्नि से हर देश, 
चाहे वह पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या साम्यवादी, कल्याणकारी: 
राज्य के आंदर्श को स्वीकार करता है। कम-से-कम कुछ देशों में तो 
पूंजीवाद ने इस सामाजिक कल्याण की काफी हृदतक हासिल कर लिया" 
है, हालांकि वह खुद अपने मसले हल नहीं कर सका है और लगता है कि 

. उसमें जैसे किसी बुनियादी चीज की कमी हो । इसमें संदेह की गुंजाइश 

: नहीं है कि पूंजीवाद से जुड़े हुए लोकतंत्र ने पूंजीवाद की कितनी ही बुराइयों 
को कमर कर दिया, और दरअसल, पूंजीवाद वही नहीं रह गया है जो 
दो-एक पीढ़ियों पहले था | औद्योगिक हृष्मि से विकसित देझ्षों में आथिक- 
विकास की एक सतत और मजबूती से आगे बढ़ते की प्रद्धत्ति रही है । 

- किशव-महायुद्धों के कारण भी. भयावेक नुकसान हुए, उनसे भी इस प्रद्धत्ति 
में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है। कम-से-कम इन विकसित देशों के" 
मामलों में तो यह बिल्कुल सही है । इसके अलावा, यह आधिक विकास 
संभी वर्गों में फैला हुआ है; हालांकि उनमें मात्राओं का अंतर है। लेकिन 
यह बात॑ उन देझ्यों पर लागू नहीं होसी, जो औद्योगिक दृष्नि से आगे 
नहीं बढ़े हैं । सच तो यह है कि इन देशों में विकास की कशमकश 
बहुत कठित है और कभी-कभी तो कोशिशों के बावजूद आथिक 
अंसमानताएं न सिर्फ कायम रहो हैं, बल्कि और भी बढ़ने लगी हैं । 
सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है-कि अगर बिना किसी रुकावट 
के पूँजीवादी समाज की ताकतों को सक्रिय छोड़ दिया -जाय तो' वे संपन्न. 
लोगों को ज्यादा संपन्न और विपन्न लोगों को ज्यादा विपन्ने बनाने लगती: .. 
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हैं । इसलिए, उनके बीच की खाई और चौड़ी हो जाती है | यह बात न : 
सिर्फ देशों पर, बल्कि देशों के भीतर भिन्न-भिन्न वर्गों, क्षेत्रों और समूहों 
पर भी लागू होती है। लेकिन इन सामान्य प्रद्धत्तियों के रास्ते में भी 
मुख्तलिफ लोकतंत्रीय प्रतिक्रियाएं दखलंदाजी करती हैं [| इसलिए, स्वयं 
पूंजीवाद ने कुछ समाजवादी विशेषताओं को विकसित किया, हालांकि 
पूंजीवाद के खास-खास पहलू कायम हैं । 

बेशक, समाजवाद जान-बूककर सामान्य प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप 
करना चाहता है, और इस तरह न सिर्फ उत्पादक शक्तियों को बढ़ाता 
है, बल्कि असमानताएं भी कम करता है। लेकिन यह समानताएं हैं क्‍या 
चीज ? इसका ठीक-ठीक जवाब देना मुश्किल है और इसकी बेइन्तिहा 
व्याख्याएं की गई हैं। शायद कुछ लोग मोटे तौर पर समाजवाद को 
ऐसी चीज समभते हैं, जिससे भलाई होती है और जिसका मकसद 
समानता पैदा करना है । लेकिन इससे हम बहुत आगे नहीं बढ़ते । 
बुनियादी तौर पर, समाजवाद का दृष्निकोण प्‌ंजीवादी हृष्निकोण से 
मुख्तलिफ है | मेरे खयाल से यह सही है कि उनके बीच की चौड़ी खाई 
इस वजह से कम हो रही है कि समाजवाद के कितने ही आदर्श पूंजी- 
वादी ढांचे में शामिल होते जा रहे हैं । आखिर, समाजवाद केवल जिंदगी 
का. एक तरीका ही' नहीं है, बल्कि सामाजिक और आथिक मसलों को 
हल करने का एक निश्चित वैज्ञातिक दृष्टिकोण है। अगर समाजबाद 
किसी पिछड़े और अद्धं-विकसित देश पर लागू किया जाय, तो उसकी 
चजह से उसमें अचानक कोई तरक्की नहीं होगी, और उसका पिछड़ापन 
कम नहीं होगा । सच तो यह है कि उस हालत में हमारा समाजवाद 
पिछड़ा हुआ और गरीबी में फंप्ता हुआ समांजवाद होगा । 

दुर्भाग्यवश, साम्यवाद के कितने ही राजनीतिक पहलुओं ने हमारे 
साम्यवाद संबंधी दृष्टिकोण को खराब कर दिया है । यही नहीं, साम्यवाद 
ने जद्दोजहद का जो तरीका अख्तियार किया है, उसमें हिसा को प्रमुख 
“भूमिका प्रदोत की ग॒ है.। इसलिए समाजवाद पर इन राजनीतिक तत्त्वों 
या. हिंसा की अपरिंहार्यता से प्रथक रूप में विचार करना चाहिए.) इससे 
हमें यह सबक मिलता है कि किसी समाज के सामाजिक, राजनीतिक 


बुनियादी दृष्टिकोण १४३ 


:और बौद्धिक जीवन का सामान्य स्वरूप उसके उत्पादक साधनों द्वारा 
अनुशासित होता है। जिस तरह उत्पादक साधन तब्दील और विकसित 
होते हैं, उसी तरह समाज का जीवन और चितन तब्दील होता 
रहता है। 

साम्राज्यवाद अथवा उपनिवेशवाद ने प्रगतिशील प्ामांजिक शक्तियों 
को दबाया और इस समय भी दबा रहा है। उसका स्वभाव ही. ऐसा है 
कि वह कुछ अधिकारयुक्त वर्गों या तबकों का पक्ष लेता है, क्योंकि यहू 
-सामाजिक और आर्थिक स्थिति को यथावत कायम रखने में दिलचस्पी 
रखता है । आजादी पा लेने के बाद भी कोई देश दूसरे मुल्कों पर 
आर्थिक दृष्टि से आश्रित रह सकता है, लेकिन इस तरह की चीज को 
'मुलम्मे के साथ यह कहा जाता है कि उनके बीच सांस्कृतिक और आर्थिक 
संबंध हैं । ह 

हम कभी-कभी गांव की आत्म-निर्भरता की बात करते हैं।इस सवाल 
को विक्रेंद्रीकरण के विचार से संयुक्त कर देना ठीक नहीं है, होलांकि 
यह उसका अंग हो सकता है। मेरा खयाल है कि यद्यपि अधिक सीमा 
तक विकेंद्रीकरण बांछनीय हैं, लेकित अगर उसकी बजह से हम 
उत्पादन के पुराने और रूढ़िवादी तरीकों से ही चिपके रह जाय॑, तो. 
“उसका साफ-साफ मतलब' यह होगा कि हम उन आधुनिक तरीकों का 
इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिनसे पश्चिम के कुछ देशों में जबंदसत भौतिक 
विकास हुआ है । मतलब यह कि हम गरीब के गरीब बने रह जाय॑गे। 
यही नहीं, बल्कि हम बढ़ती हुई आबादी के दबाव के कारण और भी 
ज्यादा गरीब हो जायंगे । हम शक्ति के नथे साधनों का प्रयोग करें, जो 
हमें विज्ञान से हासिल हुए हैं । इसके सिवाय गरीबी के इस दुष्चक्र से 
बाहर आने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिखलाई देता । गरीब होने की 
वजह से हमारे पास इतनी पूंजी नहीं बची है कि हम उसका विनियोजन 
'कर सके । इसलिए हम लगातार गरीबी में हडूबते जारहे हैं। 

हमें शक्ति और आधुनिक तरीकों से उपलब्ध नये साधनों से फायदा 
'उठाकर इस बाधा को पार करना है । लेकिन ऐसा करने में हमें बुनियादी 
सानव-तत्व को, और इस बात को हरमगिज नहीं भुला देना चाहिए कि 
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हमारा मकसद व्यक्ति का विकास करना है और असमावता को कम 
करना है । हमें जिंदगी के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को नहीं" 
भूलना चाहिए, जो अंततः संस्कृति और सम्यता को बुनियाद हैं और 
हल जिंदगी को सार्थकता प्रदान की है । 
4 «याद रखना होगा कि समाजवादी या पूंजीवादी तरीकों में ही कोई' 
| ऐसा जादू नहीं है कि उसे, श्अप्र्ा लेने पर अचानक गरीबी खत्म हो जायगा 
और खुशहाली बढ़ जायगी | खुशहाली का एक मात्र रास्ता कठिन श्रम 
है, राष्ट्र की उत्पादकता में हृद्धि करना है और उसके उत्पादन के न्यायो- 
चित बंटवारे की व्यवस्था' करता है। यह सारी प्रक्रिया लम्बी और 
मुहिकल है । एक ऐसे मुल्क में, जिसका विकास बहुत ही कम हुआ है, 
पूंजीवादी तरीके से कोई मकसद हासिल करना मुश्किल है । सिर्फ 
समाजवादी तरीके पर आयोजित दृष्टिकोण अपना करके ही हम मजबूत" 
और लगातार तरक्की कर सकते हैं, हालांकि उसमें भी काफी समय 
लगेगा । जब यह प्रक्रिया चालू हो जायगी, तो'उसके दौरान हमारी 
जिंदगी और हुमारे चितन का ढांवा धीरे-धीरे तब्दील होता जायगा। 
इसके लिए आयोजन बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा न होने पर हमारे 
सीमित साधनों की काफी बरबादी होगी | आयोजन का मतलब परि- 
योजनाओं अथवा योजनाओं को इकट्ठा कर देना नहीं, बल्कि तरवकी' 
की बुनियाद और रफ्तार को हंढ़तर बनाना है, ताकि हर पहलू से सप्नाज' 
आगे बढ़े । भारत के कितने ही बड़े-बड़े इलाकों में, अत्यधिक गरीबी कीं 
भयंकर समस्या है, हालांकि सामान्‍य गरीबी कुछ हृद तक सारे मुल्क में 
पाई जाती है | हमारे सामने हमेशा एक मुश्किल चुनाव करने की समस्या 
है। सोचना यह है कि क्या हम कुछ चुने-चुनाए और सूविधाप्राप्त क्षेत्रों 
में उत्पादन बढ़ाने पर ही अपने प्रयासों को केंद्रित करें और इस समय 
गरीब इलाकों को छोड़ दें या साथ-साथ गरीब इलाकों को भी विकसित 
करते चलें, ताकि विभिन्न प्रदेशों के बीच किसी तरह की असमानता ना 
रहे या कम होती जाय । हमें इत दोनों फे बीच का रास्तां निकाल लेन 
- - है, और एक समच्वित. राष्ट्रीय योजना तैयार करनी है ॥ बह राष्ट्रीय 
योजना किसी भी हालत में कठोर नहीं होती चाहिए । किसी रूढ़ि पर: 
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उसे आधारित करना ठिक नहीं, बल्कि उसका निर्माण मौजुदा तथ्यों 
और स्थितियों को ध्यान में रख कर ही होना चाहिए । मेरा खयाल्न है 
कि उसे कई क्षेत्रों में निजी उद्योगों को भी बढ़ावा देता चाहिए । खास- 
तौर पर,आज के भारत में, हालांकि यह निजी उद्योग-क्षेत्र भी अनिवार्थ | 
रूप से राष्ट्रीय योजनां के अनुकुल होना चाहिएं और उस पर उत्तनी 
रोक-थाम अवश्य होनी चाहिए, जितनी जरूरी हों) 
भुमि-सुधारों का एक खास महत्व है, क्योंकि इसके बगेर, खासतौर 
पर भारत जैसे उंचे घनत्ववाले देश में, खेती की उत्पादिता में कोई 
बड़ा सुधार नहीं हो सकता । लेकिन भूमि-सुधारों का असली मकसद 
इससे भी ज्यादा गहरा है। इनका उद्देश्य एक स्थिर समाज के पुरामे 
वर्गीय ढांचे को भंग करके उसे नया रूप देना है । 
हम सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन हमें यह मंजूर करना होगा 
कि सामाजिक सुरक्षा सिर्फ उसी हालत में संभव है, जब कुछ हद तक 
विकास हो चुका हो । अन्यथा, न तो हम विकास ही. कर सकते . हैं, 
और न हमें सामाजिक सुरक्षा ही हासिल हो सकती है | 
जाहिर है कि आखिरकार मानव प्राणियों की क्षमता और गुणों 
का ही महत्व है । मनुष्य ही किसी राष्ट्र की संपदा और उसकी सास्क्ष- 
तिक उद्नति का निर्माता है। इसलिए तालीम और स्वास्थ्य का महत्व 
बहुत अधिक है, ताकि मानव प्राणियों में आवश्यक गुण उत्पत्त किया 
जां सके । इस मामले में भी साधनों की कमी से हमारे सामने कठिनाइयां 
हैं, लेकिन, फिर भी; हमें हमेशा याद रखता है कि सिर्फ सही किस्म की 
 तालीम. और अच्छे स्वास्थ्य से ही किसी देश के आशिक, सांस्कृतिक 
और आध्यात्मिक उत्थान की बुनियाद का निर्माण होता है । 
इस प्रकार, राष्ट्रीय आयोजन का उद्देश्य, अल्पेकालीन और दीर्घ- 
कालीन, दोनों ही होना चाहिए । दीर्घकालीन उद्देश्य हमारे सम्मुख सच्ची 
तस्वीर पेश करता है । उसके बगेर, अल्पकालीत आयोजन बिल्कुल फिजूल 
होगा । और हम ऐसी जगह पहुंच जायंगे जहां अंधेरा ही अंधेरा होगा । 
इसलिए आयोजन हमेशा पूर्वकल्पित मायोजन होगा और उसके समक्ष वे 
सभी भौतिक मकसद होंगे, जिनके लिए इस समय हम प्रयन्तंशील हैं । 
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दूसरे शब्दों में, यह एक भौतिक आयोजन होगा, हालांकि वित्तीय साधनों 
और आशिक परिस्थितियों से वह जाहिरा तौर पर सीमित होगा । 

इस सम्रय भारत के सामने जो मसले पेश हैं, वे कुछ हद [तक दूसरे 
देझों में भी मौजूद हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि उन 
में कुछ ऐसी नई समस्याएं भी हैं, जो अपना सानी नहीं रखतीं या इति- 
हास में उनका कोई दृष्ठांत नहीं मिलता । औद्योगिक दृष्टि से विक्रत्तित 
देशों में भुतकाल में जो कुछ हुआ है, वह हमारे लिए आज की स्थिति में 
कुछ विशेष महत्व नहीं रखता । दरअसल, आज जो देश विकसित हैं, 
वे भूतकाल में भी आज के भारत की अपेक्षा अच्छी हालत में थे 
ओऔद्योगीकरण शुरू होने के पहले भी उनकी प्रति-व्यक्षि आय भारत से 
ज्यादा थी । इसलिए, परिचमी अर्थशास्त्र उपयोगी होने के बावजुद, 
हमारी आज की समस्याओं की दृष्न्नि से बहुत कम महत्वः रखता है। 
यही बात माक्सवादी अर्थशास्त्र पर भी लागू होती है, हालांकि आर्थिक 
प्रक्रियाओं पर वह काफी रोशन्ती डालता है। फिर भी, दोनों आज के 
: लिए पुराने ही हैं। इसलिए हमें दूसरों की मिसालों से फायदा उठाते हुए 
अपने तरीके से सोचना है और ऐसे रास्ते निकालने हैं जो खुद हमारे 
हालात के लिए उपयुक्त हों । 

अपने मसलों के इच आथिक पहलुओं पर विचार करते समय॑ हमें 
हमेशा शांतिमय साधनों के बुनियादी दृष्नलिकोण को याद रखना होगा, 
_ और शायद हम प्राणशक्तति के पुराने वेदांती आदर्श को भी दृष्निगत रख 
सकते हैं जो दरअसल, इस दुनिया की हर वस्तु का आंतरिक आधार है। 


परिशिषठ-- ख 
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भारत सरकार, नई दिल्‍ली, ३० श्रप्रेल, १९५६ 

संख्या ९१/सी एफ/४घ--भारत-सरकार ने ६ अप्रैल, (६४८ के 
आपने प्रस्ताव में वह नीति प्रस्तुत की है, जिस पर वह औद्योगिक क्षेत्र में 
चलता चाहती है ॥ प्रस्ताव में कहा गया है कि अर्थ-व्यवस्था के लिए 
उत्पादन में दृद्धि और न्यायोचित वितरण करना जरूरी है और बताया 
गया है कि राज्य को उद्योगों के विकास में उत्तरोत्तर सक्तिय-योग देता 
'चाहिए। उसमें निर्धारित किया गया कि हथियार और गोला-बारूद, 
'आणंबिक-शक्ति और रेल-परिवहन तो केंद्रीय-सरकार के एकाधिकार में 
रहेंगे ही, उनके अलावा छह बुनियादी उद्योगों के क्षेत्र में नये प्रयास - 
' ्थापित करनें की जिम्मेदारी एकमात्र राज्य की होगी; सिवाय उस 
अवस्थां में जब राज्य खुद राष्ट्रीय हित में निजी उद्योग का सहयोग 
हासिल करना जरूरी समझे । शेष औद्योगिक क्षेत्र निजी प्रयास के लिए 
छोड़ दिया गये था, हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया गया था. कि राज्य 
. भी इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर भाग लेगा । 

२. औौद्योगिक-तीति संबंधी इस घोषणा को हुए आठ साल का समय 
गुजर चुका है । इन वर्षों में भारत में अनेक परिवतंत और घटनाएं हुई 
5 हैं। भारत का संविधान स्वीकृत हुआ है, जो कतिपय बुनियांदी अधिकारों .. 
की. गारंटी देता है और राज्य-नीति के निर्देशक-सिद्धांतों का बखान 
करता है। आयोजन-व्यवस्थित आधार पर हुआ है और प्रथम पंचवर्षीय- 
योजना हाल में पूरी हुई है। संसद ने समाजवादी ढंग की समाज- 

व्यवस्था को सामाजिक और आश्थिक-तीति का लंक्ष्य स्वीकार किया है|. : 
इन महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण जरूरी हो गया है कि औद्योगिक-तीति.. 
' को फिर से प्रकट किया जाय, खासकर इसलिए भी कि दूसरी पंच< 
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वर्षीय-योजना शीघ्र ही देश के सामने पेश की जायगी । यह नीति 
संविधान में निर्धारित सिद्धांतों, समाजवाद के लक्ष्य और इन वर्षों में 
प्राप्त अनुभवों के अनुसार होगी । ' 

३. भारत के संविधान ने अपनी भूमिका में, घोषित किया. है कि 
बह अपने समस्त नागरिकों के लिए 

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्तित, 
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 

दर्ज और अवसर की समानता, और व्यक्ति की गरिमा और 
राष्ट्र की एकता कायम रखते हुए उत सब, में भाईचारे की स्थापना 
. करना चाहता है। 

राज्य-मीति संबंधी अपने निर्देशक सिद्धांतों में यह कहा गया है कि 

"राज्य अपनी शक्ति भर ऐसी समाज-व्यवस्था की स्थापना और 
संरक्षण द्वारा लोगों का हित-साधन करेगा, जिसमें राष्ट्र-जीवन की हर 
संस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से प्रेरित 
होगी। 

४राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को इस प्रकार चलायेगा : 

(क) सब नागरिकों को, स्त्रियों और पुरुषों को समात्र रूप से 
आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों; 

(ख) भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह विभा- 
जित किया जाय कि सामूहिक हित की श्र्वोत्तम ढंग से पूर्ति हो सके; 

(ग) आथ्िक भ्रणाली का संचालन ऐसा. न हो कि संपत्ति और 
उत्पादन के साधनों का सामूहिक हित के विपरीत केंद्रीयकरण हो ; 

(घ) स्त्रियों और पुरुषों को समान काम मिले । 

(डः) पुरुष और महिला-मंजदूरों के स्वास्थ्य और शक्ति और 
बेच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग न हो और नागरिकों को आर्थिक 
आवश्यकताओं से बाध्य होकर ऐसे व्यवसाय तः अपनाने पड़ें जो उनकी 
आयु और दंक्ति के लिए अनुपयुक्त हों 
5 [थं) बॉलें-अवस्था और जवानी को शोषण एवं नैतिक और 
भऔतिक हानि से बंचायां जाये ।” 
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४, इत बुनियादी और आम सिद्धांतों को अधिक निश्चित दिशी उस 
समय मिली जब संसद ने दिसंबर १६५४ में समाजवादी ढंग की समाज- 
व्यवस्था को सामाजिक और आध्िक-नीति का लक्ष्य स्वीकार किया | 
यह औद्योगिक-नीति और अन्य नीतियां इत सिद्धांतों और निर्देशों के 
अनुसार चलनी चाहिए । 

५, इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, यह जरूरी होगा कि 
आशथिक विकास की गति को तेज किया जाय और ओऔद्योगीकरण 

.शीघ्रता से किया जाय; खासकर भारी उद्योगों और मशीन-निर्माता 
उद्योगों का विकास किया जाय, राजकीय ओद्योगिक क्षेत्र का विस्तार: 
“कियाजाय और एक बड़े और विकासशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण किया. 
जाय । इससे आम जनता के लिए लाभदायी रोजगार के अवसर बढ़ाने 
और उसके जीवन-मान और काम की परिस्थितियों को सुधारते के 
आशथिक आधारोंका निर्माण होगा | उतना ही जरूरी यह भी है कि आय 
और संपत्ति की वर्तमान विषमंताओं को कम किया जाय और विभिन्न 
क्षेत्रों में मुट्टी भर लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण बौर. 
. निजी एकाधिकारों को रोका जाय । तदनुसार राज्य नये. औद्योगिक 
संस्थान कायम करने भ्रौर परिवहत सुविधाओं का विकास करने की . 
उत्तरोत्तर प्रमुख और प्रत्यक्ष जिम्मेदारी अपने सिर पर लेगा । वह 
'अधिकाधिक पैमाने पर राजकीय व्यापार की भी शुरुआत करेगा। साथ 
ही, देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में आयोजित राष्ट्रीय- 
“विकास की एजेंसी रूप में निजी औद्योगिक क्षेत्र को विकास और विस्तार. 
का अवसर मिलेंगा | जहां संभव हो, सहकारिता के सिद्धांत पर असल 
'किया जाय और निजी क्षेत्र के कामों के सतत बढ़ते हुए अनुपात का. 
सहकारी आधार पर. विकास किया जाय । 

६. समाजवादी ढंग की समाज-व्यवस्था को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार 
कर लेने और आयोजित एवं शीघ्र विकास की आवश्यकताओं को ध्याच 
में रखते हुए बुनियादी और सुरक्षा-संबंधी- महत्वपूर्ण उद्योगों अथवा 
सावेजनिक उपयोग की सेवाओं संबंधी उद्योगों को राजकीय ज्ेन्न में. 
चलाया जाय । ऐसे उद्योग, जो जरूरी हैं और जिनमें बड़ी. मात्रा मैं” 
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पूंजी लगाना होगा, और वतंमान परिस्थितियों में राज्य ही उसकी 
व्यवस्था कर सकेगा, उन्हें भी राजकीय क्षेत्र में ही रहना होगा। इस- 
लिए राज्य को व्यापक क्षेत्र में उद्योगों के भावी विकास की प्रत्यक्ष 
जिम्मेदारी लेनी होंगी । फिर भी कुछ मर्यादाएं हैं, जिनकी वजह से इस" 
समय राज्य को वह क्षेत्र बता देना होगा, जिसमें वही भावी-विकास के 
लिए एकमात्र उत्तरदायी होगा और उन उद्योगों का चुनाव करना होगा, 
जिनके विकास में वह प्रमुख भाग लेगा । योजना-आयोग के परामश 
से, समस्या के सब पहलुओं पर विचार करने के बाद भारत-सरकार 
ने हरेक उद्योग में राज्य के संभावित योग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों 
को तीन श्रेणियों में विभक्‍त करने का फैसला किया है। ये श्रेणियां कुछः 
हद तक एक-दूसरे के क्षेत्र में दखल देंगी, और बहुत अधिक कठोरता' 
लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक हो सकती है। कितु बुनियादी सिद्धांतों और 
लक्ष्यों को हमेशा ध्यान में रखना होगा और आगे उल्लिखित आम' 
हिंदायतों पर अमल करना होगा। यह भी याद रंख़ना होगा कि राज्य 
किसी भी प्रकार के औद्योग्रिक-उत्पादन को हाथ में ले सकता है । 

७. पहली श्रेणी में ऐसे उद्योग होंगे, जिनके भावी-विक्रास की' 
जिम्मेदारी एकमात्र राज्य की होगी । दूसरी श्रेणी में ऐसे उद्योग होंगे, 
जो उत्तरोत्तर राज्य के स्वामित्व में चलेंगे, और जिममें राज्य नये 
औद्योगिक संस्थान स्थापित करने में आमतौर पर पहल करेगा, किह्लु 
जिनमें निजी उद्योगपतियों से राज्य के प्रयास में पूरक बनने की अपेक्षा 
रखी. जायगी । तीसरी श्रेणी में शेष सब. उद्योग होंगे और उत्तका भावी 
विकाप्त आमतौर पर निजी क्षेत्र की पहल और. प्रयास पर छोड़ दिया 
जायगा। 

८. पहली श्रेणी के उद्योगों को इस प्रस्ताव की (सूची-क ) में शामिल" 
किया गया है। इन उद्योगों में सभी नई ईकाइयां केवल राज्य स्थापित 
करेगा । वे ईकाइयां अपवाद होंगी, जिन्हें स्थापित करने की मंजूरी पहले" 
से निजी क्षेत्र को दी जा चुकी है। अगर राष्ट्रीय हित में जरूरी होगा' 
- तो मौजूदा निजी स्वामित्व में चल रही ईकाइयों का विस्तार किया जा 
:.. सकेगा अथवा नयी ईकाइयों की स्थापना में राज्य निजी प्रयास का सह* 
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योग हासिल कर सकेगा । कितु रेल और वायुयान परिवहन, हथियार 
और गोला-बारूद और अणु-शक्ति उद्योगों को केंद्रीय-स रकार के एका- 
घिकार में विकसित किया जायगा । जब कभी निजी-प्रयास से सहयोग - 
जरूरी होगा, उद्योग की पूंजी में प्रमुख हिस्सा लेकर अथवा अन्य प्रकार 
से राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उस औद्योगिक ईकाई की तीति का 
निर्देशश और कार्य-संचालन करने की उसे आवश्यक सत्ता प्राप्त हो 
जाय । 

९. दूसरी श्रेणी में वे उद्योग होंगे, जिनकी गणना (सूंची-ख) में की 
गई है। भावी विकास की गति तेज करते की हृष्टि से, राज्य इन 
उद्योगों में नई ईकाइयां स्थापित करेगा। साथ ही निजी उद्योंगपतियों 
को अपने-आप या राज्य की हिस्सेदारी में इस क्षेत्र में विकास का मौका 
दिया जायगा । ह 

१०. शेष सब उद्योग तीसरी श्रेणी में आयंगे और यह आशा की - 
जाती हैकि आमतौर पर उनका विकास निजी क्षेत्र की पहल और. 
.. श्रयास-से हो; अवश्य ही राज्य को यह स्वतंत्रता होगी कि वह इंस श्रेणी 
: में भी किसी उद्योग की शुरुआत कर सके । राज्य की यह नीति होगी . 
कि पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन उद्योगों .. 
के विकांस के लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन दे । इंसके लिए राज्य 
पूरिवहुन, बिजली और अन्य: सेवाओं का विकास करेगा और कर- 
संबंधी और अन्य उचित क़दम उठायगा | राज्य ऐसी संस्थाओं के 
निर्माण में योग देता रहेगा जो इन उद्योगों कौ वित्तीय सहायता देंगी 
और औद्योगिक और क्ृषि-कार्यों के लिए सहकारी आधार पर संगठित 
उद्योगों को विशेष सहायता दी जायगी। उपयुक्त मामलों में, राज्य - 
निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता भी दे सकता है। इस. प्रकार की 
सहायता, विशेषकर जब सहायता की राशि काफी बड़ी हो, प्रधानतः 
उद्योग के साधारण हिस्से खरीदकर दी. जायगी; - हालांकि कुछ मदद 
कंपनी के बॉण्ड खरीद करके भी दी जा सकती. है.। ; 

११, निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों को लाजसी तौर पर राज्य 
को सामाजिक और आशिक नीति के दायरे में अंपना स्थान लेना होगा 
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और वे औद्योगिक (विकास और नियंत्रण) कानुन और अन्य संबंधित 
कानूनों के नियंत्रण और नियमत में रहेंगे । किंतु भारत सरकार मानती 
है कि आम तौर से इन उद्योगों को राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों और 
उद्देश्यों के अनुसार अपने विकास की यथासंभव अधिक-से-अधिक 
स्वतंत्रता दी जाय । जहां एक ही उद्योग में निजी और राजकीय दोनों 
के स्वामित्व में चलनेवाली ईकाइयां हों, वहां राज्य की यह नीति 
जारी रहेगी कि उन्त दोनों के साथ निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव 
के व्यवहार किया जाय । 

१२, उद्योगों,को श्रेणियों में विभक्‍त करने का यह मतलब नहीं है 
कि उन्हें किसी चुस्त चौखट में रख दिया गया है। अनिवायतः ऐसा 
क्षेत्र तो होगा ही, जिसमें एक श्रेणी का उद्योग दूसरी श्रेणी में जा सकेगा, 
बल्कि राजकीय और निजी क्षेत्रों के उद्योगों के मध्य काफी मात्रा में 
गठबंधन भी होगा ! अगर आयोजन की आवश्यकताओं के लिए जरूरी 
होगा और अन्य महत्वपूर्ण कारण होंगे तो राज्य ख-शेणी में शामिल नहीं 
हुए किसी भी उद्योग को शुरू कर सकेगा । उपयूक्‍त मामलों में, निजी 
स्वामित्व में चलनेवाली ईकाईयों को क-सुची में शामिल किसी वस्तु 
को अपनी खुद की जरूरतें पूरी करने या उप-उत्पादन के रूप में तैयार 
करने की इजाजत दी जा सकती है । अगर निजी स्वामित्व में चलने- 
वाली छोटी ईकाइयां छोटी मोटर, नौकाएं अथवा अन्य हल्के जलवाहन 
बनायें और स्थानीय जरूरतों के लिए और लघु खनिज कार्यों के निमिर्त 
बिजली पैदा करे तो सामान्यतः: इस पर कोई रोक नहीं होगी । इसके 
अलावा राजकीय क्षेत्र के भारी उद्योग हल्के पुर्ञों की अपनी कुछ 
जरूरतें निजी क्षेत्र से हासिल कर सकते हैं और इसी प्रकार निजी क्षेत्र 
अपनी अनेक जरूरतों के लिए राजकीय क्षेत्र पंर निर्भर कर सकता है-। 
यही सिद्धांत ओर भी अधिक जोर के साथ बड़े और लघु उद्योगों के 
आपसी संबंधों पर लागू होगा । 

१३. भारत सरकार, इस संदर्भ में, राष्ट्रीय अथ्‌-व्यवस्था' के विकास 
में कुटी र, ग्रामीण और लघु उद्योगों के योग पर जोर देगी । जिन 
समस्याओं को तत्काल हल किया जाना है, उनमें से कुछ के बारे में 
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इन उद्योगों में कुछ विशेष सुविधाएं मौजूद हैं.। वे तुरंत बड़ी संख्या में 
लोगों को रोजगार देते हैं, वे. राष्ट्रीय आये को अधिक न्यायोचित 
आधार पर वितरित करने का उपाय प्रस्तुत करते हैं और पूंजी और 
नकार्यकुशलता संबंधी ऐसे साधनों का उपयोग संभव बनाते हैं, जो 
अन्यथा बेकार पड़े रह सकते हैं । शहरों के अनियोजित विस्तार से 
जो समस्याएं पैदा होती हैं, उनमें से कुछ को सारे देश में औद्योगिक 
उत्पादन के लघु केन्द्रों की स्थापता करके टाला जा सकता है। 

१४. राज्य कुटीर, ग्राम और लघु उद्योगों को मदद देने की नीति 
प्र चल रहा है। इसके लिए वह बड़े उद्योगों के उत्पादन की मात्रा 
“पर प्रतिबंध लगाता है; दोनों पर भिन्‍त तरीके से कर लगाता है, और 
प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान देता है । जहां कहीं जरूरी होगा, ऐसे - क़दम 
उठाये जाते रहेंगे, कितु राज्य की नीति का उद्देश्य यह होगा कि. 
विकेंद्रित क्षेत्र स्वावलंबी बनने की पर्याप्त शक्ति हासिल कर ले और 
उसका विकास बड़े उद्योगों के साथ समन्वित हो जाय । इसलिए राज्य 
“लघु उत्पादन की प्रतियोगी शक्ति को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक क़दम 
“उठायेगा । इसके लिए यह जरूरी है कि. उत्पादत-तकनीक में निरंतर 
सुधार किया जाय और उसे आधुतन्तिक बनाया जाय, और परिवर्तन को 
“इस तरह नियंत्रित किया जाय. कि जहांतक संभव हो, तकनीकी बेकारी 
उत्पन्न न हो । तकनीकी और वित्तीय सहायता तथा उपयुक्त कार्य-स्थान 
का अभाव और औजारों की मरम्मत एवं उन्हें ठीक हालत में रखते की 
“सुविधाएं लघु उत्पादंकों के मार्ग की कुंछ मुख्य कठिनाइयां हैं। इन -कपियों. 
को दूर करने के लिए औद्योगिक बस्तियों और ग्राम सामुदायिक उद्योग- 
-मुहों की स्थापना करके एक क़दम उठाया गया है। गांवों में. बिजली 
"पहुंचाने से और बिजली ऐसी कीमत पर सुलभ करने से जिसे श्रमिक 
अदा कर सकें, लघु उत्पादकों को. काफी. मदद मिलेगी ।- औद्योगिक 
सहकारी समितियों के गठन से लघु उत्पादन संबंधी अनेक कामों को 
बड़ी मदद मिलेगी । ऐसे सहुकारी संगठनों को हर प्रकार से मदद दी 
“जाय और राज्य कुटीर, ग्राम/और लघु उद्योगों, के विकास के लिए 
“ईनरंतर ध्यान दें । । 
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१५. उद्योगीकरण से देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से लाभ 
पहुंचे, इसके लिए यह जरूरी है कि विभिन्‍न क्षेत्रों के विकास-स्तरों की 
विषमताओं को उत्तरोत्तर कम किया जाय | देश के विभिन्‍न भागों में 
उद्योगों का अभाव बहुधा इसलिए है कि वहां आवश्यक कच्चा मात्र. 
और अन्य प्राकृतिक साधन उपलब्ध नहीं हैं। कुछ ज्षेत्रों में उद्योगों 
की भीड़ इसलिए है कि उनमें बिजली, पानी और परिवहन की 
सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं, जिनका उन क्षेत्रों में विकास किया 
गया है।. राष्ट्रीय आयोजन का एक उद्देश्य यह है कि जो क्षेत्र अभी: 
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं अथवा जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध : 
करने की अधिक जरूरत है, वहां ये सुविधाएं बराबर सुलभ की जाय॑ ।* 
अवध्य ही यह देखना होगा कि उद्योगों का स्थान अन्यथा उपयुक्त हो । 
हर क्षेत्र की औद्योगिक और क्ृषि-व्यवस्था के संतुलित और समन्वित ' 
विकास से ही सारा देश उच्चतर जीवन-मान हासिल कर सकेगा । 

१६. औद्योगिक-विकास के इस कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए: 
देश को बड़ी संख्या में तकनीकी ओरप्रबंध-कर्मचारी तैयार करने होंगे। 
राजकीय क्षेत्र के विस्तार की तेजी से बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने” 
और ग्राम तथा लघु-उद्योगों के विकास के लिए राजकीय सेवाओं में: 
योग्य-प्रबंधक और तकनीकी दल स्थापित किये जा रहे हैं । देख-रेख करने- 
वाले कर्मचारियों की कमी को दूर करने, राजकीय और दोनों प्रकार के 
उद्योगों में बड़े पैमाने पर उम्मीदवार प्रशिक्षित करने की योजनाओं पर 
अमल करने तथा. विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में व्यावसायिक 
.. प्रबंध की शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भी कदम उठाये 
जा रहे हैं । 

१७. यह जरूरी है कि उद्योग में काम करनेवाले सब लोगों को” 
उचित सुविवधाएं और प्रोत्घाहन दिया जाय । मजदूरों की रहन-सहून 
और काम की परिस्थितियों में सुधार किया. जाय. और उनकी कार्य-- 
कुशलता का मापदंड ऊंचा किया जाय । औद्योगिक प्रगति के लिए यहु. 
बहुत जरूरी है कि औद्योगिक शांति बनी रहे । समाजवादी लोकतंत्र में 
: मजदूर विकास के सामुहिंक काम में साफ्रीदार होता है और उसमें उसे 
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उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। औद्योगिक संबंधों का नियमन करने के 
लिए कुछ कानून बताये गये हैं और प्रबंधक और मजदूर दोनों अपनी 
जिम्मेदारियों को अधिकाधिक समभते जा रहे हैं और इसके फलस्वरूप 
सामृहिक दृश्बिकोण का विंकास हुआ है। संयुक्त परामश की व्यवस्था 
होनी' चाहिए और जहां कहीं संभव हो, श्रमिकों और तकनीक जानने-- 
वालों को उत्तरोत्तर प्रबंध में भागीदार बनाना चाहिए | इस विषय मैं 
राजकीय क्षेत्रों को उदाहरण उपंस्थित करना होगा । 

१८. उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में राज्य के अधिकांधिक हिस्सा 
लेने के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि इन कामों को किस 
तरह चलाया जाय और कंसे उतका प्रबंध किया जाय । यदि इंत. उद्योगों 
को कामयाब बनाना है तो निर्णय जल्दी लेने होंगे ओर जिम्मेदारी स्वीकार - 
करने की तैयारी रखनी होगी । इसके लिए, जहां भी संभव हो, सत्ता को 
. . विकेंद्रित किया जाय और उनका प्रबंध व्यावसायिक आधार पर चलाया” 
जाय | यह आशा की जायगी कि राजकीय उद्योग राज्य के राजस्व में 
बृद्धि करें और नये क्षेत्रों में अधिक विकास के लिए साधन उपलब्ध करें। 
कितु इन उद्योगों में कभी-कभी नुकसान हो सकता है। राजकीय उद्योगों 
का मुंल्यांकन उनके संपूर्ण परिणामों से करना (होगा और उन्हें अपने" 
कार्य-संचालतन में यथासंभव अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए । 

*» १९. सन्‌ १९४८ के औद्योगिक-नीति प्रस्ताव में कुछ अन्य विषयों 
की चर्चा की गई है, जिन पर उपयुक्त कानूत बनाये जा चुके हैं अथवा' 
नीति संबंधी अधिकृत वक्‍तव्य दिये गये हैं। उद्योगों के संबंध में केंद्रीय 
और राज्य-सरकारों के बीच जिम्मेदारी का विभाजत औद्योगिक (विकास 
और नियंत्रण) कानून में कियां गया है | प्रधानमंत्री ने संसद में ६ अप्रैल' .- 
१६४९ को अपने वक्तव्य में विदेशी पूंजी के बारे में राज्य की नीति' 
प्रस्तुत की है । इसलिए इन विषयों पर इस प्रस्ताव में चर्चा करना 
जरूरी नहीं है । ॥ 


२०. भारत-सरकार को विश्वास है कि अपनी औद्योगिक-नीति की . -- 


इस पुनर्व्याख्या का जनता के सभी वर्ग समर्थन करेंगे और देश का तेजी 
से औद्योगिक विकास होंगा.। | 
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१. हथियार और गोलाबारूद तथा सुरक्षा सामग्री की अन्य चीजें । 

२. आणविक शक्ति । 

३. लोहा और इस्पात । 

४. लोहे और इस्पात की भारी ढलाई और निर्माण । 

५. लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए, खानों की खुदाई के लिए, 
मशीनी औजार बनाने के लिए और केंद्रीय-सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे 
अन्य बुनियादी उद्योगों के लिए भारी संयंत्र और मशीनरी । 

६, भारी विद्युत संयंत्र, जिमप्तमें बड़े जलीय और वाष्प टरबाइन 
'भी झामिल हैं । 

७. कोयला और भूरा हल्का कोयला (लिगनाईट) 

८. खनिज तेल | 

€. कच्चे लोहे, मंगेनीज, क्रोम, जिप्सम, गंधक, सोने और हीरे का 
खनन । | ह 

१०. तांबे, सीसे, जस्ते, टिन, मोलिबडिनम और वुलफ्राम । 

११. आणविक शक्ति (उत्पादन और उपयोग नियंत्रण) आदेश 
१९५३ की सूची में निदिष्ट खनिज । 

१२, वायुयान । 

१३. वायुयान परिवहन । 

१४. रेल परिवहन । 

१४. जहाज निर्माण । 

. १६. टेलिफोन और टेलिफोन तार, टेलिग्राफ (तार) और बेतार 
यंत्र (रेडियो सेटों को छोड़कर ) । ह 
१७, बिजली उत्पादन और वितरण 


सची--ख 


१. अन्य संब- खनिज, तिम्न खनिजों को छोड़कर जैसा कि खनिज 
परियायत- नियम १६४६९ की धारा ३ में बताया गया है 
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२. एल्यूमीनियम और अन्य अलौह धातुएं, जो क-सुची में शामित्र 
नहीं हैं । | ) 
३. मशीनी औजार । 
४, मिश्चित लोहा और औजारी. इस्पात | 
५. रासायनिक उद्योगों के लिए जरूरी बुनियादी और मध्यम 
उत्पादन, जैसे दवाएं, रंग और प्लास्टिक । 
६. एंटीबायोटिक और दवाएं । 
७. रासायनिक खाद । 
८. कृनश्रिम रबड़ । 
९. कोयले की गैस । 
१०. रासायनिक गुदा | 
११. सड़क परिवहन । 
१२, समुद्री परिवहन । 


[:] 
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भाग चौथा : अध्याय चौथा . 
भारत की एकता 


अब हम अपने निर्दिनष्ठ लक्ष्य के अंतिम चरण पर पहुंच गंये हैं । राज्यों 
के पुनर्गठत की समस्या से ऐसा तीन भावावेश उठ गया है और परस्पर- 
विरोधी दावे खड़े हो गये हैं कि वह सारी पृष्ठभूमि, जिसको आधार 
मानकर इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिए, लुप्त या विलीन 
होने लगी है । अतः हमने अपने प्रस्तावों पर एक संतुलित दृष्टि से 
“विचार करने के लिए दो मौलिक तथ्यों पर जोर देता उचित 
समझा है। पहला तथ्य यह है कि भारत के सभी राज्य, चाहे वह पुत- 
गठित हों या न हों, भारत-संघ के अभिन्‍न अंग्र हैं और रहेंगे । भारत- 
संघ ही हमारी सच्ची राजनीतिक सत्ता है और वही हमारी राष्ट्रीयता का 
एक्रमात्र आधार भी है। दूसरा तथ्य यह है कि भारतीय संविधान केवल 
एक ही नागरिकता को मान्यता देता है जो सारे देश की जनता के ल्रिए 
एक और सामान्य है और जिसके अंतर्गेत भारत भर में सबको समात्त 
अधिकार व अवसर प्राप्त हैं । 

संभवतः, यह जान पड़ेगा कि ऐसा कहकर हमने केवल एक सर्वविदित 
बात को दुहरा भर दिया है। लेकिन यह मालुम' होता चाहिए कि अगर . 
इन महत्वपूर्ण तथ्यों की गुत्थियों को समझा और.पूर्णरूपेण स्वीकार कर 
लिया जाता तो क्षेत्र-वित्रण की समस्या एक भहानत और चिताजनक 
राष्ट्रीय समस्या के रूप में नहीं बढ़ पांती । अपनी जांच के सिलसिले 
'में कई जगह हमें यह देखकर दुःख हुआ कि कुछ इलाकों में एक प्रकार 
: का सीमायुद्ध चल रहा है.। इस द्वन्द् में आजादी की लड़ाई में एक साथ 
: लड़नेंवाले सिपाही अंब एक-दूसरे के विरुद्ध कढु विवाद में डे हुए हैं । 
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जह शायद यह भूल गये हैं कि राज्य एक ही राजनीतिक-शरीर के अंग- 
अत्यंग हैं और इस वजह से उनके आपसी क्षेत्रीय-पुनर्गठन का रूप 
“विदेशी राज्यों के बीच होनेवाले भंगड़ों के समान नहीं होना 
चाहिये । प्रदिशिकता और सांप्रदायिकता की भावना को उत्तेजित कर 
लोगों को क्षुब्ध करता, बड़े पैमाने पर प्रव्नजत की धमकी देना, और 
इस तरह की बातें करना कि यदि- किसी. भाषा-भाषी-वर्ग को अलग 
“प्रशासनिक ईकाई न बनाया गया तो उसका नैतिक-पतत और भौतिक- 
“विनाश अनिवार्य है, तथा ग़ोलपाड़ा, पारलकीमेडी, लुधियाना और 
अग्वतसर की .घटताओं जैसी सभी बातें लोगों में समक और संतुलन 
का अभाव जांहिर करती हैं। 

आगे चलकर यह सरंगर्मी और वांद-विवाद एक क्षणिक अवस्था . 

-भी साबित हो सकती है | फिर भी इन घातक प्रद्त्तियों पर ध्यान ने 
देता मुर्खता होगी । कुछ लोगों की यह पवकी धारणा है कि इन घातक 
'भ्रद्नत्तियों को शांत करने का एकमात्र उपाय भारत में एकसूत्री सरकार 
की स्थापना और देश को पूर्णतया प्रशासन की सुविधा के आधार पर 
“ईकाइयों में बांठ देना है। हमारा विचार है कि वर्तमान परिस्थितियों 
में ऐसा हृष्टिकोण यथारथंवादी नहीं है। इसलिए प्रथकतावादी शक्तितयों 
“को रोकने के. लिए कोई दूसरा उपाय' करने की आवश्यकता है । 

» दुर्भाग्य की बात॑-है कि कहीं-कहीं प्रांदेशिकता की भावना को कुछ 
प्रशासनों की कार्यविधियों से प्रेरणा -मिली है। हमने पहले भी इसका 
जिक्र किया है कि कुछ राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियां निवास-संबंधी 
नियमों के आधार पर की जाती है। यह बात समझ में आती है कि 
: स्थानीय लोगों की. यह ख्वाहिश हो कि वहां की सेवाओं में मुख्यतः 
“उसी धरती के पुत्र हों । लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं । जब निवास के 
नियमों जैसी युक्तिियों से वहां की जन-सेवाओं को केवल उस्त राज्य के 
बहुमत की भाषा जाननेवालों की एकमात्र संपत्ति बना दिया जाता है 
लो प्रशासतिक दंक्षता पर बढ्ां लगता है और प्रतिभा के स्वच्छंद - 
विचरण में बाधा होती हैं |. . ः 

हमें यह देख देखकर बड़ी चिंता हुई है कि एक राज्य में तिवास- 
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नियमों को न केवल जन-सेवाओं में प्रवेश करने के लिए ही, बल्कि ठेके: 
दारी देने, मछली पकड़ने, नाव चलाने, चुंगी के पुलों, जंगलों और आब- 
कारी की दूकानों के बारे में अधिकार देने के लिए भी लागू किया जाता 
था । इस राज्य में अधिवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें भी 
ध्यान देने योग्य हैं । वे यह हैं--(क) प्रार्थी का मकान उसी राज्य में 
हो । (ख़) उसमें वह दस साल रहा हो । (ग) झत्यु तक उसकी उस 
राज्य में ही रहने की प्रत्यक्ष इच्छा हो, ओर (घ) वह अपने पुराने 
अधिवास को त्याग दे। उसे इस बात से आका जायगा कि प्रार्थी के 
मूल निवासस्थास पर कोई जमीन-जायदाद या स्वार्थ और लगाव है या" 
नहीं और वह वहां बराबर जाता है या नहीं । 
हमारी राय में इस प्रकार की शर्तें न केवल भारतीय संविधान के 
१५वें, १६वें और १९वें अनुच्छेदों के विरुद्ध हैं, बल्कि भारतीय नाग- 
रिकता की भावना के मूल को ही चष्ठ करती हैं । यद्यपि इन प्रतिबंधों" 
के विशुद्ध कानूनी पक्ष की जांच करना हमारा काम नहीं है, फिर भी' 
हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि इतका सिला-जुला प्रभाव संविधात: 
के अभिष्रायों का अतिक्रमण करता है । 
इस भाग के पहले अध्याय में हम पहले ही यह प्रस्ताव कर चुके हैं 
कि संविधान के अनुच्छेद ३७ (अ) (१) के जंतर्गत, कुछ राज्यों में 
लागू निवास-नियमों को रह करके समुचित संसदीय कानून बत्ता वियेष् 
जांय । 
इंसके अतिरिक्त हमें बताया गया. है कि कुछ राज्य-सरकारों ने' 
बाहरवालों के लिए संपत्ति-उपार्जन पर यद्यपि सिद्धांत रूप में कोई 
प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन व्यवहार में ऐसे प्रतिबंध लगा दिये. हैं। 
स्पष्टतः जहां कहीं भी इस प्रकार की प्रशासनिक कुद्धत्तियां विद्यमान हों,. 
चबहां उनका तुरंत निराकरण किया जाना. चाहिये, अन्यथा संयुक्त भारतीय" 
त्तागरिकता की भावंतां अर्थहीन साबित. होगी । 
- कुछ दूसरें उपाय भी हैं, जिन्हें अगर लागू किया जाय तो हमें 
विश्वास है कि देश की पृथकतावादी प्रद्धत्तियों पर अंकुश लगाया जा 
सकेगा । -साथः ही उनसे अखिल-भारतीय - नीतियों को: सहीः 
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ढंग से क्रियान्वित करने में अधिक अंतर्राज्यीय सहयोग प्राप्त हो सकेगा । 

इस संबंध में हमारा पहला प्रस्ताव यह है कि जहांतक हो सके 
अखिल-भारतीय सेवाओं की किसी भी श्रेणी में नये प्रवेशकर्ताओं : 
में से ४० प्रतिशत व्यक्ति संबद्धराज्यों से बाहुर के लिये जांय। हमें 
ज्ञात हुआ है कि कुछ राज्य-सरकारों ने पहले ही से यह प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया है कि प्रतिवर्ष भारतीय-प्रशासन-सैवा -ें प्रवेश करनेवाला 
एक नया सदस्य राज्य के बाहर से लिया जाय । हमें मिली हुईं सूचता 
के अनुसार, ग्रह परिणाम भारतीय-प्रशासन-सेवा. में कर्मचारियों के 
वाषिक-नियोजन का करीब-करीब एक-तिहाई हिस्सा है ।. सिद्धांत के 
अलावा इस बात को जिस रूप में स्वीकार किया गया है, उसमें इस तथ्य 
प्र ध्यान नहीं दिया गया है कि भारतीय प्रशासन-सेवा के २५ प्रतिशत 
रिक्त स्थान तरक्कियां देकर भर दिये जाते हैं। अतः हमारा प्रस्ताव है 
कि ५४० प्रतिशतवाले हिसाब में वे स्थान शामिल न किये जांय, जो उस 
राज्य में नीचे की नौकरियों में तरक्की देकर भरे जाते हैं, और इस 
सिद्धांत को अखिल-भारतीय सेवाओं पर लागू किया जाय । इस. प्रकार 


का थंत्न भी. किया जाना चाहिये कि अखिल-भारतीय सेवाओं में राज्य. 


के बाहर से भरती किये जानेवाले सदस्यों का. अनुपात कर्मचारियों को 
केंद्र में डेपुठेशन पर भेजने आदि विधियों के द्वारा घटाया नहीं जाये। 

- » हम यह भी ठीक समभते हैं कि भारतीय प्रशासन-सेवा तथा भार- 
तीय पुलिस-सेवा के अतिरिक्त कुछ और अखिल-भारतीय सेवाएं स्थापित 
की जांय । हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ समय से यह बात केंद्रीय-मं त्रालयों- 
के विंचाराधीन है कि कुछ ख़ास तकनीकी विभागों के लिए कुछ अखिल 
भारतीय संवर्ग (कीडर) बनें और. विशेषतः भारतीय इंजीनीयर-सेवा .. 
फिर से चलाई जाय ।-महत्वपूर्ण विकास-योजनाओं को क्रियान्वित करते 
के सिलसिले में केंद्रीय और राज्य-सरकारों को काफी निकट सहयोग 
करना पड़ता है । इस काये में तकनीकी जानकारों को सामान्य. आधार 
पर भरती और प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है। यह भी जरूरी 
होता है कि उनकी दक्षता के स्तर सामान्य हों और उन्तमें यह सद्भाव 
हो कि वे एक महत्वपूर्ण और सामास्य संवर्ग के पदाधिकारी हैं 
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अतः हम भारतीय इंजीनियर-सेवा, भारतीय वन-सेवा और भार- 
तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-सेवा की स्थापना करने की सिफारिश 
करते हैं ।' ; 
अलग या सामूहिक रूप में अखिल-भारतीय सेवाओं की स्थापना 
का औचित्य यह है कि वे अफसर, जिनके सिर पर भविष्य में प्रशासन 
का बोफ पड़ेगा, एक अखिल-भारतीय दृष्टिकोण अपना. सकें। लेकिन 
यदि अखिल-भारतीय सेवाओं के सदस्य ज्यादातर एक ही विभाग में 
था केंद्रीय-सरकार के पास डेपुटेशन में रखे जाने लगें, तो यह लाभ 
निरथेैंक साबित हो जायगा | केंद्रीय-सरकार अखिल-भारतीय सेवाओं के 
मामले में पहले ही से जागरूक है और वह कर्मचारियों की राज्यों में 
बदली करने की नीति को नियमित रूप से लागू करने का प्रयत्म॒ करती 
है । यह कहना कठिन है कि केंद्रीय-सरकार ने जिस नियम को सिद्धांत 
रूप में माना है, वह कहांतक कार्य रूप में आसान रहता है । लेकिन 
हमसे जिस ढांचे का प्रस्ताव किया है, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच 
करमंचारियों के बराबर तबादले का होते रहता और भी महत्वपूर्ण 
होगा । 

एक दूसरी बात जिस पर हम जोर देना चाहेंगे, वह यह है कि 
परीक्षणकालीन प्रशिक्षण में अखिल-भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में भरती 
होनेवालों के पाठ्यक्रम में भारत का इतिहास, भूगोल, धर्म और शैति- 
नीति जैसे विषयों का ज्ञान अवश्य कराया जाना चाहिये। हम जानते 
हैं कि यदि प्रशिक्षणकाल को बढ़ा दिया जाय तो भी इन. विषयों का 
विस्तृत ज्ञान प्रदान करना संभव नहीं होगा । अधिक महत्व की बात 
यह है कि परीक्षा-कालीन कर्मचारियों को प्रशिक्षण पूरा करने के समय 
में अखिल-भारतीय टहृष्तनिकोण अपना कर अपने-आपको ' आंध्र, मराठा, 
तमिल या बंगाली समझना भूल जाना चाहिए । आजकल विश्वविद्यालयों 
हैं प्रादेशिक भाषाओं को जितना महत्व दिया जाने लगा है उससे अवश्य 
ही आदेशिकतावादी प्रद्धत्तियों का विकास होगा.। इस प्रद्वत्ति का तिरा- 


४. अल 


4. इस सिफारिश को भारत-सरकार स्वीकार कर चुकी है । 
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करण करने के लिए ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये ओ अखिल- 
भारतीय दृष्टिकोण पर जोर दे । हमें ज्ञात हुआ है कि हाल ही में निर्णय 
'किया गया है कि भारतीय प्रशासन-सेवा में प्रवेश करनेवाले तये सदस्यों 
के पाठ्यक्रम में पहली पंचवर्षीय योजना. का विस्तारपूर्ण अध्ययन 
सम्मिलित कर दिया जाय । हमारा सुझाव है कि इंसके अतिरिक्त, 
भारत के इतिहास, भूगोल, धर्म और रीति-नीति का आवश्यक ज्ञान भी' 
अखिल भारतीय तथा केंद्रीय सेवाओं के पाठ्यक्रम. में सम्मिलित किया 
जाना चाहिए। 

अखिल-भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के सदस्यों के प्रशिक्षण के बारे 
में हमारा एक और सुभाव भी है । भारत संघ के सरकारी कामों के 
लिए हिन्दी को क्रमश; मान्यता देना निस्संदेह राष्ट्रीय एकता का एक 
महत्वपूर्ण उपादान होगा । लेकित . यह भी बहुत जरूरी है कि हिन्दी के 
अतिरिक्त दूसरी भाषाओं को भी अखिल-भारतीय और केंद्रीय सेवाओं 
के प्रशिक्षण-कार्यक्रम में अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय | आजकल' . 
इसका अभांव' पाया जाता है। भारत सरकार ने हाल में एक नीति 
संबंधी वक्तव्य अखिल-भारतीय सेवाओं में भरती के लिए भ्रविष्य में 
होनेवाली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम के विषय में प्रकाशित किया है। 
इसमें इस सुक्राव का उल्लेख किया गया है कि हिन्दी बोलनेवाले क्षेत्रों 

के परीक्षांथियों को हिंदी के अलावा एक अन्य भारंतीय भाषा में योग्यता 

नी परीक्षा पास करने को कहा जाये ॥भारत सरकार की नीति की 
-तफसील आगे चलकर निश्चित की जायगी। हम केवल इतना ही घुफाव 
द्वेना चाहते हैं कि यह सिद्धांत केंद्रीय. सेवाओं पर भी लागू किया जाना 
चांहिए, और हम कहना चाहेंगे कि इस सुक्रावः पर अमल सेवा-कर्म- 
चारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल सकने के लिए भी आव- 
इक है । हिंदी के अतिरिक्त दूसरी भारतीय भाषा दक्षिण: भारत की 
कोई भाषा हो, तो अच्छा है । | 

शासन के प्रमुख अवयवों का गठन इस प्रकार करता चाहिए कि 
उससे जनता. में त्रिश्वास पैदा हो और प्रादेशिकतावादी प्रद्नंत्तियों पर 
रोक लगे।। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यह प्रस्ताव करेंगे-कि 


१६४ भारतीय संयोजन में समाजवाद 


प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों का एक-तिहांई भाग उस राज्य केः 
बाहर से लिया जाय। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में निस्संदेह 
व्यावसायिक अनुभव और योग्यता ही सर्वप्रमुख कसौटी होनी चाहिए । 
लेकित हमने जो सुझाव विये हैं उनके आधार पर न्यायाधीशों को 
नियुक्ति का वरण-क्षेत्र और भी बड़ा हो जायगा | साथ ही उसमें एक 
यह भी अच्छाई होगी कि न्‍्यायाधिकारी वर्ग के ऊंचे पदों पर नियुक्ति 
यथासंभव' उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार होने लगेगी, जिनके अनुसार' प्रशास- 
निक सेवा की होती है । 
जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, हिंदी को क्रमशः संघ के राजकीयः 
कार्यों के लिए अपनाना देश की एकता के लिए एक महत्वपूर्ण उपादान' 
होगा । कितु राष्ट्रीय भाषा को एकीकरण का पावत सूत्र बनने के लिए! 
अधिक व्यापक होता चाहिये । अंग्रेजी ने एक विदेशी भाषा होने केः 
बावजूद, भारत के विभिन्‍न प्रदेशों के लोगों को एक दूसरे के नजदीक 
खींचा; क्योंकि वह एक तरफ तो केंद्रीय और प्रांतीय, दोनों स्तरों पर. 
सरकारी भाषा थी, और दूसरी ओर वह देश भर में उच्च शिक्षा का. 
माध्यम थी। अंत: अंग्रेजी प्रशासनंकार्य और ऊंचे विचारों के आदान- 
प्रदान का माध्यम बनी और उच्च शिक्षा-संस्थाओं में समान मापदंडः 
बताये रखने में सहायक हुई । 
कुछ हृ॒द तक . हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेती जा. रही है। राष्ट्रीय 
स्तर पर हिंदी अंग्रेजी की जगह आयगी, कितु राज्यों में प्रादेशिक भाषाएं: 
“काफी: हृद तक उसकी उतराधिकारी हो. जायंगी । राजकीय-भाषा-आयोग, 
जिसे हाल में सरकार ने नियुक्त किया है, निस्‍्संदेह इस बात पर गौर 
करेगा.कि हिंदी को . राजकीय भाषा बताने के लिए संबद्ध संबंधानिकः 
-उपबंधों को किस तंरह लागू किया जाय । फिर भी यह बिल्कुल स्पष्ट 
है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को बैठाने का काम इस प्रकार व्यवस्थित 
होता चाहिये जिससे देश के विभिन्‍न भागों में सामाजिक और राजनी तिक 
आदान-प्रदान की हृष्मि से कोई रिक्त स्थान पैदा न होने पाये और देश 
के उच्च शिक्षा के स्तर को नुकसान न॑ पहुंचने पाये । 
देश की शिक्षा के स्तर में किसी भी संभावित हानि को गहरी चिता 
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की दृष्टि से देखना चाहिए, क्‍योंकि सामाजिक, राजनीतिक, आधिक' 
और तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ते हुए विकास के लिए भारत को उच्च कोटि 
के व्यरत्तियों की जरूरत पड़ेगी, जिनके प्रशिक्षण का बोझ भी हमारी 
शिक्षाव्यवस्था पर पड़ेगा । 


इस देश में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को जहां चाहे वहां पढ़ कह 


'सकने की और विश्वविद्यालयों और दूसरी संस्थाओं में परस्पर भावागमन 
की जो सुविधा रही, उसका केवल यही कारण नहीं था कि अंग्रेजी अब- 
'तक शिक्षा का माध्यम रही, बल्कि यह भी था कि साोधारणतया शिक्षा 
और शोध के स्तर प्रायः समान थे । अब इनमें से कुछ संस्थाएं प्रादेशिक 
भाषाओं को अपना माध्यम बनाने का विचार कर रही हैं। कितु 
यदि इनमें अंग्रेजी को असमय ही हटा दिया गया और उम्र भाषा में 
शोध के लिए आवश्यक योग्यता प्रदान करने के सांधत नहीं जुटाये गए, 
'तो उच्च शिक्षा के स्तर को काफी क्षति पहुंचेगी । । 
याद रहे कि अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इसका 
ज्ञान भारतीय छात्रों के लिए अन्य प्रगतिशील देशों द्वारा. उच्च अध्ययन के 


परिणामों को जानने का द्वार खोल देता है| जैसा कि माध्यमिक शिक्षा 


आयोग ने बताया है, दुनिया के अनेक देश्ञों में अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं 
का ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है । उदाहरण के लिए, सोवियत 
रक्त को लें, वहां मिडिल या माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में कोई एक 
“विदेशी भाषा अनिवाय रूप से पढ़ाई जाती है। भतः प्रादेशिक भाषाओं 
को शिक्षा का माध्यम बनाने के बाद भी हमें अपती प्रमुख शिक्षा. 
संस्थाओं में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था .. 
करती ही पड़ेगी । | 
हंम हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं की पढ़ाई का महत्व पूरी तरह 
समभते हैं, फिर भी हंमारां विचार है कि उच्च- औद्योगिकः शिक्षा के 
लिए अंग्रेजी का जो इस्तेमाल हो रहा है, वह इंने भाषाओं के विकास में - 
चाघा नहीं डालता ) : थे 
राष्ट्रीय: एकंता की दृष्नि से, यह बहुत ही. महत्व, की बात है कि. 
उत्तर और दक्षिण भारत में निकटतर संपर्क हो । वे सभी संस्थाएं और 
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संगठन, जो इस संपक में सहायक हों, उन्हें भारत सरकार की ओर से 
विशेष प्रोत्साहन मिलता चाहिये । हैदराबाद का उस्मानिया विशृव- 
विद्यालय इसी प्रकार की एक संस्था है । हमारा प्रस्ताव है कि इस 
विश्वविद्यालय को केंद्रीय सरकार के आधीत रखा जाय | इसमें शिक्षा 
का स्तर काफी ऊंचा किया जाय । यह समीपवर्ती इलाकों से विद्यार्थियों 
को आकर्षित करेगा और दक्षिण भारत के लिए उपयोगी होगा । 

हम और अधिक दक्षिण में, एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित... 
करने का सुफ्राव देंगे, जहां हिंदी पर खास तौर से जोर दिया जाय ।: 
इसी प्रकार उत्तर के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत की भाषाओं और 
संस्कृत को पढ़ाने की सुविधाएं होनी चाहिये । 

पिछले पैराग्राफों में हमने जो सुकराव पेश किये हैं. उनका उद्देश्य 
अधिकतर प्रशासनिक एकता पैदा करता और प्रृथकता की उन प्रद्तत्तियों 
को रोकना है जो स्वयं प्रशासन के अंदर और सारे देश में पतप सकती 
हैं। यध्पि ये कारंवाईयां] महत्वपूर्ण हैं, तथापि ये स्वयं अपने में भारतीय 
राष्ट्रीयता! की आधार-शिला को मजबूत बताने के लिए सब-कुछ नहीं 
हैं। राष्ट्रीय एकता एक प्रबल और सजीव शक्ति बन कर राष्द्र को 
विभाजन और संकीणं प्रद्धत्तियों से तभी बचा सकती है जब लोगों के: 
मन और भावनाओं का सच्चा एकीकरण हो चुका हो । सौभाग्य, की' 
बात है कि उस एकीकरण में हाथ बंटानेवाली शक्तियां पहले से सक्रिग 
हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि उन शक्तियों के उन्मुक्त संचरण 
में कोई अवरोध नव आते पायें। समाप्त करने से पहले हम इस विषय 
पर कुछ और कहना चाहेंगे । 

आज भारत में महान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होनेबाले 
हैं। इन परिवतेनों का असर हरेक संस्था पर पड़ेगा और इसलिये हमारी 
परंपरागत विचारपद्धति और रहन-सहन के तरीकों की बार-बार समीक्षा: 
करते रहने की आवश्यकता होगी | ह | 

देश ने आथिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता के आदर्दा को 
अपनाया है और यह . आज की एक महत्वपूर्ण घटना है। समानता के 
इस आदर्श को स्ांकार करने के मार्ग में जो .कठिनाइयां हैं, और जिन्हें: 
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दूर करने की सरकार ने ठानी हैं, हम उनका महत्व कम करना: नहीं 
चाहते, फिर भी यह बात प्रगति की द्योतक है कि तुलनात्मक दृष्टि से. 
समाज के पिछड़े हुए वर्गों पर भी आज ध्यान दिया जारहा है। इस 
तरह देश के राजनीतिक गठत की एक निर्बलता ऋमशः दूर होती 
जारही है । 

अब एक और महत्वपूर्ण शक्ति की और ध्यान देने की जंरूरत है, 
जो बड़े पैमाने पर लोगों की आंतरिक विस्थापता के कारण भाषा संबंधी 
स्थिति को स्थिर नहीं रहने देती । आथिक अवसरों और आवागमन के 
साधनों के विकास से विगत वर्षों में भारत संघ के अंदर सामान्य गति- 
शीलता बढ़ती जारही है| यहांतक कि व्यक्तिगत कातुनों, (जिनमें हिंदू 
समाज में उत्तराधिकार का वह कानून भी है, जिसे अब तक परिवतंन 
शून्य समझा जाता था) के संबंध में बहुत पुराने विचारों में भी प्रगति- 
शील और आधुतिक समाज की जरूरतों के अंनुसार परिवतंन. आारहें- 


हैं । उद्योगीक रण में महान अभिव्द्धि के कारण, जो केंद्र के तत्वावधान: .... 


में आयोजित होरहा है, लोगों को अपना निवास-स्थान बदल लेने की 
प्रद्धत्ति में और भी बइद्धि होने की संभावना है । इसके फलस्वरूप सारे 
. देश में ऐसे शहरों या छोटी आबादियों का पत्पना अनिवार्य है, जिनकी 
विज्येषता उनकी प्रांतीयता होगी । 


का 


इस देश में आथिक आयोजन का जो क्रम अपनाया गया है उसके . 
बहुत बड़े परिणाम निकलेंगे । जब साधतों का प्रयोग और धर्तवितिग्ोग. . 
प्रदेश या राज्य के स्तर पर न होकर राष्ट्रीय स्तर पर होगा, तब सभी, , 
राज्य अनिवार्य रूप से राष्ट्र की आथिक प्रगति में संयुक्त रूप से योग 
देकर अधिक-से-अधिक एक सूत्र में आबद्ध होंगे । 


राज्यों के पुनगंठन के संबंध में अपने सुझावों का प्रतिपादन करते 
समय हम स्वभावतः इस विचार से अधिक चिंतित रहे हैं कि विभिन्‍न 


हृड्षिकोणों में अधिकतम -संमझौता किस प्रकार कराया जाय । लेकिन: 


हमने उन गतिशील शक्तियों पर भी गौर किया है, जिनका उल्लेख हंस 
पिछले पैरात्नाफों में कर चुके हैं। अतः हम इस बात पर जोर देता 
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चाहते हैं कि ठीक अर्थों में राज्यों में पुनर्गठन का तात्पर्य आपसी तनावों 
को दूर करने के लिए आवश्यक पुनव्य॑वस्था करना और संघ को अधिक 
प्रभावशाली ढंग से काम करने में सहायता देना ही है। 

भारत संघ ही हमारी राष्ट्रीयता का आधार है और इसी संघ में 
हमारे भविष्य की आशाएं केंद्रित हैं। सभी राज्य उस संघ के अंग मात्र 
हैं। हम मानते हैं कि शरीर के अंगों का स्वस्थ और मजबूत होना बहुत 
आवश्यक है और उनकी सभी प्रकार की कमजोरी दूर की जानी चाहिये । 
लेकिन भारत संघ की शक्ति और उसके पन्रपने और विकसित होने की 
क्षमता ही देश के समस्त परिवर्तनों का सर्वोपरि आधार होना चाहिए। 


भारत जैसे विशाल देश में प्रादेशिकता का नन्‍्यायोचित स्थान है, 

कितु जबतक प्रादेशिकता की सीमाएं नहीं समझ ली जातीं और जब- 

तक देश की केवल सामाजिक विचारधारा में ही नहीं, बल्कि आथिक 

विचारधारा में भी, संघ की सर्वोच्चता स्वीकार नहीं कर ली जाती, 

तबतक राष्ट्र की दृष्टि से हम लोगों के लिए वह कमजोरी की जड़ 
बनी रहेगी । अगर इस बात को जनता ने समझ लिया तो हमें कोई 
शंका नहीं कि राज्यों के पुनर्गठन के कारण पैदा होनेवाली समस्याएं 
विशाल राजनीतिक विवादों का रूप धारण नहीं कर सकेगी । 


स्वतंत्र भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जो कुछ भी 
सफलता हमें मिली है उस पर सही मानों में गय॑ किया जा सकता है । 
देश के विभाजन के बाद पैदा होने वाली परेशानी और चितापूर्ण परि- 
स्थितियों में भारतीय रियासतों की दुस्तर समस्या को जिस विधि से 
छैलफाया गया, वह स्वयं भारतीय जनता की राजनीतिक शक्ति और 
बुद्धितत्ता और कृत्रिम. बंधनों तथा संकीर्ण वफादारियों का उन्मूलन 
करने के लिए उसकी हृढ़ता का परिचायक है । 

हम इस कामना के साथ निर्णय करते हैं कि हमारी पुनंगंठन 
योजना पर इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर विचार किया जायगा, 
और -सद्भावना. रखनेवाले लोग उन्त लोगों से सहयोग . करेंगे, 
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. जिन पर समम-बूक और सहिष्णुता के वातावरण में राष्ट्रीय हित को 
टष्तमि में रखते हुए परस्पर विरोधी दावों और प्रादेशिक भावनाओं को 


संतुलित करने तथा संभावित निर्णयों को क्रियान्वित रूप देने की भारी 
जिम्मेदारी डाली गई है। 





परिशिष्ठ--घ 
क्षेत्रीय-विकास के कुछ निर्देशक" 


कृषि--कुछ दृष्टियों से देश के विभिन्‍न भागों में विकास के बुनि- 
यादी पहलू कृषि-उत्पादन की प्रगति से संबंधित हैं । यह कुछ तो पूंजी 
विनियोजन और सरकारी-संगठन का परिणाम हो सकता है और कुछ 
अन्य तत्त्वों ने योग दिया है। नीचे की तालिका से प्रकट होता है कि 
विभिन्‍न राज्यों में कितनी दद्धि हुई : । 
खाद्यान्न 
(दस लाख टन में) 
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3, भारत के विभिन्‍न ज़ेत्रों सें आर्थिक विकास-योजना आयोग, नह 
दिल्‍ली के प्रकाशन से डछ्धरित । 





क्षेत्रीय विकास के कुछ निर्देशक पक 


इसी प्रकार की जानकारी अगली तालिकाओं में कपास, तिलहन, 
गन्ना और पटसन के बारे में दी गई है । 
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अब क्षेत्र (संघीय 
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उन वअन»लकम-+++म नमन" 


१. सन्‌ १६६०-६१ का वध इस क्षेत्र में विशेष रूप से अच्छा रहा । ह 
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इन तालिकाओं से पता चलता है कि न केवल कृषि-उत्पादनों के 
क्षेत्र में कितनी उल्लेखनीय इद्धि हुई है, (हालांकि तेज विकास की दृष्टि, 
से और भी अधिक उपज प्राप्त करनी होगी) बल्कि यह भी मालुम होता 
है कि विभिन्‍न क्षेत्रों में विकास की तुलनात्मक स्थिति कैसी रही । कृषि- 
उपज सारे देश की राष्ट्रीय-आंय के मुकाबले राज्य की आय .में प्रमुख 
गेग देती है। उसको देखते हुए कृषि-उत्पादन की प्रगति, जैसा कि उत्तरी 
या दक्षिणी क्षेत्र में हुआ है, और लोक-समुदाय की आय में होनेवाली . 


जद्धि इसकी प्रामाणिक कसौटी है । 
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गन्‍्ता (गुड़ के रूप में) | 
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सब क्षेत्र (संघीय 
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सब क्षेत्र (संघीय 


क्षेत्रों को छोड़कर) ३२-४ ४०,५ ३६.६ ६१.० 
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सिंचाई और बिजली--पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई और बिजली 
के विकास पर काफी घ्यान दिया गया है । सिंचाई और बिजली कीपरि- 
योजनाएं राज्यों की योजनाओं में दिखाई जाती हैं । बिजली परि- 
: योजनाओं का, विशेष रूप से, उद्योगों के विकास के साथ घनिष्ठ संबंध 
है और किसी एक क्षेत्र में बिजली विकास का स्तर मुख्यतः राष्ट्रीय 
जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। कुछ सिंचाई परियोजनाओं 
का जन्म राष्ट्रीय स्वरूप को ध्यान में रखकर हुआ है । उदाहरण के 
लिए राजस्थान-नहर और व्यास-योजनाओं का नाम लिया जा सकता है । 
आमतौर पर, बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाएं अपने- 
आप में ही नहीं, बल्कि काफी बड़े क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से भी 
महत्वपूर्ण हैं । बिजली उद्योगों की कुंजी है और कृषि तथा छोटे उद्योगों 
के विकास के लिए भी जरूरी है । इसलिए बिजली का भावी-विकास के 
लिए काफी महत्व है । 

प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई क्षेत्र में ४ २ प्रतिशत. द्द्धि 
हुई है और तीसरी योजना के अंत तक्त ८८ प्रतिशत तक बढ़ने की आशा 
है। क्षेत्रों के अनुसार इस दद्धि को नोचे दिखाया गया है: । | 


सिंचाई का क्षेत्र (ससष्टि) 
(दस लाख एकड़) 


के | 
तट फि 
320. 0 ०28 २72 न ४ 
एक एफ कक हि उशका़ 
क्षेत्र 2 है के ४ पिएं के डिक 
52 2 छू किवटि कं पट टि 
४2४ शा फ्र्णि ड्् छः ध् 
छः 
ण 58 नस वि 
लिप्त अे........0तत.. 
उत्तरी ११.३ १३.६ १५.७ १६.७ ३६ ७४ 
मध्यवर्ती १५.१ १५.४ १६.८ २५.४ ३१ द्प 
षूर्वीं ११.९ ११.७ १७.९ २४.५ ३० १०६ 
पस्चिमी ३.१६ ४.० ५.० ६.० ६१ १९०.. 
दक्षिणी (४.० १८.१ २०.४ २५.८ ४६ पड 
सब क्षेत्र (संघीय 


क्षेत्रोंकी छोड़कर) 222293/38/ 32/55/8053 अप ह छड.प १०४,४ आर... द्प 


ज्षेत्रीय-विकास के कुछ निर्देशक पे गे 
विभिन्‍न क्षेत्रों में बिजली-विकास और शहरों तथा गांवों को बिजली 
देने संबंधी प्रगति को निम्त दो तालिकाओं में दर्शाया गया है.। 


विद्युत-उत्पादन-क्षमता के तुलनात्मक विकास. का सही अनुमान । 
करते के लिए यह जरूरी होगा कि संपूर्ण आवश्यकताओं और पंचवर्षीय 
योजनाओं के शुरू में विकास-स्तर को ध्यान में रखा जाय |. 


बिजली---प्र स्थापित बिजली बनाने की क्षमता 





योजना प्रस्ताविल 








(मगावाट) 
कट 
शा फिर ५5 
च्कि 0 # न हे 5 प्र 5 
बल 0 
25% 00 
उत्तरी ६८5५. २३६ ४५७ १,१०४ २३६६ रो ०२६. । 
+ध्यवर्ती २२३ ४६५. ७६४ हप४ं४ २३५ .७१६ 
पूर्वी 7७५ १,१४७ १,८६४ रे१२४४ २२४ ४६६ 
'पश्चिमी ४३८०. पण्प शेरे०० एर२र४ १७४- ६०४. 
दक्षिणी ३३० - ६३६ १,१७४ २,८५६ २९६ ७६५ 
स्वयं-बिजली. ५०० उपरोक्त उपरोक्त (१,४४६ -+ * १४६ 
बनानेवांली क्षेत्रीय अंकों क्षेत्रीय अंकों | 
ईकाइयां में शामिल में शामिल 


सब क्षेत्र (संबीय॑' ' 
क्षेत्रोंकी छोड़कर ) २,२५७ ३,२६२ ४४६० १२,७१८ (१४२... ४६३ 


मी कवीलकी बी अब अमल लचबलुमचइलई 
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कस्बों और गांवों में बिजली-विकास 





ग म्ट दे बक छः ० कफ हा #/2 

नि डर फ्ः ० 7४ ्िः ्िःः ्ि छः 

रूट प्र 9४ ण्डः 05 हि हि 

क्षेत्र है हि, हक स्डा फट ्स /्ि ऊ (हि 

कि, 55 गटर 

& ० के अंत में बिजली पानेवाले ्ि डी 

५ हि“ | १ 
कस्बे और गांव' 

उत्तरी प९,श८० १,४१८ र,र७१ ४,७७१ रेप ६.९६ 
मध्यवर्ती १,८घ२,४४ीव४ ३,४६८ ४,६३४ ७,0३४ २.७ ४.३. 
पूर्वी १,७६,४६१ १,२११ २,४७६ ५,२१६ १.३ २.६ 
पद्चिमी ५४,९०४ ७११ १,७२१ ३,६२१ ३.६ ६.४ 
दक्षिणी... ७६,२४१ ६,३६० ११,२४४ २०,७४४ १४.७ २७.२ 


सब क्षेत्र (संघीय 
क्षेत्रोकोछोड़कर) ५५३,०३० १३,१९८ २२,६८६ ४२,२८६ ४.१ ७.६ 








सड़कें. रेलें और बंद्रगाह--सड़क-विकास राज्यों की योजनाओं में 
महत्वपूर्ण भेद है और प्रगति का एक उपयोगी निर्देशक है पुनर्गठित 
राज्यों के बारे में सन्‌ १६९५६ के आंकड़े उपलब्ध हैं और सब' से अंतिम 
वर्ष सन्‌ १९५९ है, जिसके विषय में जानकारी प्रस्तुत की गई है। इन 
सालों में विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रति १०० वर्गगील और प्रति हजार जन- 
संख्या तैयार सड़कों की लंबाई इस श्रकार है : 





क्षेन्नीय-विकास के कुछ निर्देशक्क.. १७७ 


सड़कें-मीलों में 





लाापमहप-++लललेलेलल.. 
साच १६४६ माचे१६२९६ 

5 फ्रिः ४ दे गा, 

५१० ५ ्ठु हे 

नि, पूदि बंद हि की, पट पु ड़ 

न ढयघा5+सससससस ससिसिनललन- । 
उत्तरी १०,७४४ ३,९७४ ०.२७. १३,८४४ २०२२ ०.३५ 
मध्यवर्ती ९२,६५७ ७.६७ ०२३ २३,५३१ प.२८ ०.२४ 
पूर्वी १६,४६४ ६.७० ०,१६ - १८,८२६ ९,४०८ ०,१६ 
पश्चिमी १८,४१७ . ६.६४ ०.३३ २०,४६४ १०.७१ ०३७. 
दक्षिणी ४३,०७६ १८,०२९ ०.४३ ४३,०३४ २१.८१ ०.४२ 
सब क्षेत्र (संघीय 20 280 
क्षेत्रों को 


छोड़कर). १,१२३९८ ९.०६ ०.२५ १,२९,६६६ १०.५७ ०.३३ 





हि] 


कभी-कभी देश के विभिन्‍न भागों में रेलों के जाल और उनके 
विभाजन के बारे में ध्यान खींचा जाता है। रेलें सेवा की माध्यम हैंऔर -. 
उन्हें विकासशील राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जरूरतें पुरी करनी होती हैं। :.' 

प्रथम पंचवर्षीय-योजना में युद्धबाल. और युद्धकाल के तत्काल बाद: 
की अवधि में पहुंची हानि को पूरा करके रेल्-प्रणाली पुनस्थपित' को 

व्यवस्था की गई । दूसरी योजना में रेलों का विस्तार मौद्योगिक-विकासः 
की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया, विशेषकर इस्पात, कोयला - 
और अन्य भारी उद्योगों को सामने रखा गया ।- दूसरी योजना: के शुरू 
और अंत में रेलमार्ग की लंबाई मीलों में कितनी थी और दूसरी थोजना 
की अवधि में क्या इद्धि हुई, यह आगामी तालिका में बताया गया है; 









बष्द भारतीय संयोजन सें समाजवाद 


रेल-सार्ग की लंबाई 
(मील्नों में) 
“जम ३ 3-33 
दूसरी योजना दूसरी योजना 








क्षेत्र की 83 की अवधि के अंत में 
डरे में दद्धि कुल लंबाई 
उत्तरी ४,५५७ ४७ ५,६०४ 
मध्यवर्ती ८,३०१ २२० ८,५२१ 
पूर्वी ७५५ २०१ ६,६५६ 
पश्चिमी ६,३१६ २०४५ ६,५२४ 
दक्षिणी ७,१५५ श्ष ७,२५३ 
सब क्षेत्र (संघीय क्षेत्रों | 
को छोड़कर ) ३४,०८७ ७७१ ३४,८ए८५ 





परिवहन पर विचार करते समय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जरूरतों के 
समस्त क्षेत्र की पूर्ति करनेवाले विभिन्‍न माध्यमों, जैसे सड़कें, बंदरगाद्र 
भादि का खयाल रखता चाहिए । इस प्रकार दूसरी योजना की अवधि 
में बंदरगाहों में ४५ करोड़ रुपये की पूंजी लगी और तीसरी योजना में 
यह राशि ७४५ करोड़ रुपया होगी । इस पूंजी को पूर्वी, पश्चिमी और 
दक्षिणी क्षेत्रों में करीब-करीब बराबर बांटा गया है। 


सानव साधनों का विकास--मानव साधंनों का विकास कुछ बकर्थों 
में आथिक विकास का सब से महत्वपूर्ण पहलू है। इस क्षेत्र की प्रगति 
. बहुत ठोक-ठीक नहीं आंकी जा सकतीं, क्यों कि संख्या के मुकाबले गुण का 
महत्व कम नहीं होता इसलिए उसका कुछ हिसाब इस तरह प्रस्तुत किया 
जा संकता है कि विभिन्‍न क्षेत्रों के दो चुने क्षेत्रों में दूसरी योजना के अंत 
तक क्या प्रंगंतिःहोने की-भाशा की जाती है। 





क्षेत्रीय-विकास के क्ध निर्देशक १७६ 
(१) ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं 


अवनपप-ना"कननपनकप _»" 








क्षेत्र १६५५-५६ १६६०-६१ १६६५-६६ 
प्रतिशत. प्रतिशत प्रतिशत 
उत्तरी ३८.६ ५१.३ ७०.७ 
मध्यवर्ती ३५.६ ४५.६ ६२.४ 
पूर्वी ४६.३ ५७.३ ७२.२ 
पश्चिमी ६६.४ ७२.९ परे 
दक्षिणी ६७.४ ७४,७ 8३.५ 
सब क्षेत्र (संघीय क्षेत्र 
छोड़कर ) ५१.८ ६०.७ ७७.४ 


७०५--५०५५०५००५७०५५०७७०७००७ननवमम्+क न 





(२) अस्पतालों में रोगी-शेया-सुविधाएं 
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१६६०-६१ १६६५-६६ 
क्षेत्र कुल संख्या प्रति दसलाख कुल संख्या प्रति दसलाख 
जन-संख्या जन-संख्या 

उत्तरी २४,०३०... ६०४. २६,२८० . ६६७ 
मध्यवर्ती २९,६२०. रपरए. ३६,७५५ रे४३ 
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तीसरी योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक-सेवाओं 
का देश के सभी भागों में विकास करने की व्यवस्था की गईं है, ताकि 





बदध० भारतीय संयोजन में समाजवाद 


वे यथासंभव समान स्तर पर आ सके । इस प्रकार ६से ११ वर्ष के 
« बच्चों के लिए आम शिक्षा, शुद्ध पीने के पानी की उपलब्धि, पक : 
विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों की स्थापना, विकास-खंड और 
ग्राम-स्तर पर विस्तार सेवाओं की उपलब्धि, और ग्राम एवं लघु उद्योगों 
और ओऔद्योगिक बस्तियों का विकास आदि ऐसे काम हैं जो यद्यपि. 
सुविधा के लिए राज्यों की योजनाओं में शामिल किये गए हैं. तथापि 
वास्तव में क्षेत्रों या राज्यों की अपेक्षा राष्प्ट्रीय लक्ष्य हैं। वास्तव में, 
विकास कार्यों का एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें राज्यों की योजनाओं और 
जिला विकास-खंड और ग्राम-स्तर की योजनाओं के जरिये विकास का' 
स्वरूप समान राष्ट्रीय ध्येय. पर आधारित है और उसके साथ यह 
संभावना जुड़ी हुई है कि विकास अंततः अन्य योजनाओं से मिलकर 
त केवल बराबर-बराबर होगा, बल्कि देश के विभिन्‍न भागों में रहत- 
सहन, आय और उत्पादन-क्षमता के स्तर भी न्यूनाधिक समान होंगे $ 


परिशिष्ट (ढः) 


केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाओं 
के स्थान 


क--हद्वितीय पंचवर्षीय योजना 
-क, उत्तरी क्षेत्र राज्य 
२. नांगल रासायनिक खाद कारखाना पंजाब 
ख, मध्यवर्ती ज्षेन्न 
२. भिलाई इस्पात कारखाना भध्य प्रदेश 
३. भारी विद्युत सामग्री परियोजना ॥ 
गा, पूर्वी क्षेत्र | 
४, फ़िद्री रासायनिक खाद कारखाता . .. बिहार 
५. ढलाई परियोजना ॥! 
६. भारी मशीनी परियोजना | जे 
७. भारी मंशीनी औजार परियोजना | न्‍ 
८. रूरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा 
€, रूरकेला रासायतिक खाद परियोजना +) 
१०, दुर्गापुर इस्पात कारखाना परिचिमी बंगाल 
११. हिन्दुस्तान केबल्स | कक 
१२. टाटा इण्डियन स्टील कम्पनी (विस्तार) कर 


ते 


'. पश्चिमी क्षेत्र | कर 
१३, हिन्दुस्तात एण्टीबायोटिक्स हे महाराष्ट्र . धर 


इक. वक्तिणी क्षेत्र ः है 
१४. हिन्दुस्तान शिप्रयार्ड (जहाजनिर्माण) आंध्रप्रदेश .. 


१८२ 


ख, 


ग. 


१५. 


भारतीय संयोजन में समाजवाद 


दक्षिण आरकट लिगनाइट (कोयला) 
परियोजना 


१६. हिन्दुस्तान मशीनी औजार 


ख---तीस री पंचवर्षीय योजना 


, उत्तरी को त्र 
2 
र्‌. 


न्यू मशीनी औजार बक्से 
सूक्ष्म औजार परियोजना 


मध्यवर्ती चेन्र 


३. 
४, 


कु 


9 227 6 7 


+् 


११. 
१२. 


भारी विद्युत परियोजना 

भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार 
भारी विद्युत सामग्री 

परियोजना का विस्तार 


. सिक्‍युरिटी कागज मिल 

» बुनियादी कांच प्रतिबिम्ब 

, नेपा कागज मिल का विस्तार 

» एण्टीबायोटिक (औषधि) कारखाना 
» राजकीय वनस्पति तत्त्व कारखाने 


का विस्तार 
गोरखपुर रासायनिक खाद कारखाना 
द्वितीय भारी विद्युत सामग्री परियोजत्तां 


पूर्वीक्षे न्र 


१३. 
५४, 
१५. 
१६. 
१७, 
५ 'छ. 


नाहरकटिया रासायनिक खाद का रखाना 
नूनमादी तेल शोधक कारखाना 
ढलाई परियोजना | 

भारी मशीनी परियोजना 

बरौनी तेलशोधक कारखाना 

भारी मशीनी परियोजना का विस्तार 


मद्रास 


पंजाब 
राजस्थाना 


मध्य प्रदेशः 


१९, 
२०, बोकारो इस्पात कारखाना 
२१. 
हर, 
र्‌३. 


२४ 


२५. 
२६, 


२७. 
र्‌प, 
२९, 


२० 


केद्रीय-सरकार की औद्योगिक परियोजनाओं के स्थान. ३८४३ 


ढलाई परियोजना का विस्तार -. बिहार 
2 
भारी मशीनी औजार परियोजना ए 
रूरकेला रासायनिक खाद कारखाना उड़ीसा 
रूरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार हर 
दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिमी बंगाल 
खनिज मशीन .परियोजना 
खनिज मशीन परियोजना 
का विस्तार 

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार 22 
चध्मों के शीक्षों का कारखाना 
मिश्रित धातु और औजार इस्पात कारखाना फ 
. हिन्दुस्तान केबल्स का विस्तार १ 


. पश्चिमी क्षेत्र 


३१ 


श्र 


३३ 
३४ 


३६, 


४० 
४१ 
डर 
४३ 


* हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक (औषधि) महा राष्ट्र 
परियोजना 

, आर्गेन्तिक इण्टरमीडियेट कारखाना महाराष्ट्र 

, त्राम्बे रासायनिक खाद कारखाना ४ 

, भारी स्ट्रक्चरल वक्स न 


३४. भारी प्लेट और वेसल वकक्‍से | के 

३६. गुजरात तेल शोधन कारखाता गुजरात 
ढ.. दक्षिण छो त्र ः ह 

३७. कृत्रिम औषधि परियोजना आंध्रप्रदेश 

३८, प्रीग औजार कारखाने का विस्तार | 0४0०7 


तीसरी भारी विद्युत सामग्री परियोजना ॥; 
, हिन्दुस्तान शिपयार्ड (शुष्क तठ) ऋ 
, हिन्दुस्तात शिपयार्ड का विस्तार कः 
» कच्ची फिल्म परियोजना 2 5 
: नेविल्ी रासायनिक खाद कारखाना श्जु 





4८ 


४४, 
४४, 
४६. 


४७. 
, वनस्पति रासायनिक कारखाना 
४६९. 
२०. 
५१. 
५२, 


भारतीय संयोजन में समाजव्ाद 


कोयला राख और कार्बतीकरण कारखाना 
नेविली कोयला विद्युत कारखाना 

नेबिली कोयला उच्चताप कार्बबीकरण 
कारखाना और लोह पिण्ड उत्पादन 
संबंधी सुविधाएं 

सुक्ष्म औजार परियोजना 


एफ० ए० सी० टी का विस्तार 

दूसरा शिपयार्ड 

हिन्दुस्तात मशीनी औजार का विस्तार 
घड़ी कारखाना 


आंध्र प्रदेश 


परिशिष्ट---च 
लोकतंत्र और समाजवाद पर कांग्र स का प्रस्ताव' 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, विदेशी शासन से देश को मुक्ति दिलाने- 
वाली संस्था के रूप में, अपने सम्मुख न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का 
उद्देश्य बल्कि एक सामाजिक उद्देश्य भी रखा था। राष्ट्रीय-भांदोलन के 
इस सामाजिक उद्देश्य ने गांधीजी द्वारा नेतृत्व संभालने के बाद अधिक 
प्रमुखता प्राप्त की । इस उद्देश्य की अभिव्यक्ति कांग्रेस के कई प्रस्तावों 
में हुईं, जिनमें १९३१ का कराची प्रस्ताव उल्लेखनीय है । महात्माजी 
'के विभिन्‍न रचनात्मक कार्यक्रमों, विशेषत:ः सांप्रदायिक एकता; अस्पृश्यता- 
“निवारण, महिलाओं का सामाजिक उत्थान, ग्रामोन्‍्तति तथा कुंटी र- 
उद्योग इन सब का एक सामाजिक उद्देश्य था और इनसे जो-नई शक्ति- 
पैदा हुईं उससे स्वतन्त्रता-आंदोलन' को बल मिला । 
: (२) स्वाधीनता के बाद, शासन-भार' संभालनेवाली पार्टी के रूप में... 
कांग्रेस की यह जिम्मेदारी स्वाभाविक ही थी कि वहु अपने इन सामाजिक : 
“उद्देश्यों को यथार्थ रूप दे और अंपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रिय कंदम 
'उठाये | भारत के संविधान की प्रस्तावना और उसमें दिये गये. निर्देशक 
“सिद्धांतों को इसी हृष्नि से निर्धारित किया गया और संविधान- की 
स्वीकृति के बाद से ये सिद्धांत हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य और उद्देश्य बने 
आवडी प्रस्ताव 


(३) इसी संदर्भ में कांग्रेस के १६५४ के आवडी अधिवेशन, में ह 
निरचस किया गया कि कांग्रेस के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा - 
'भारतके संविधान की प्रस्तावना और राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धति 


१. जनवरी १६६४ में भुवनेश्वर अ्रधिवेशन में स्वीकृत । 


१८६ - भारतीय संयोजन में समाजवाद 


के समर्थन के लिए इस प्रकार आयोजन किया जाना चाहिये कि उसका 
लक्ष्य समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना हो और उस समाज में 
उत्पादन के मुख्य साधनों पर सामाजिक स्वामित्व अथवा नियंत्रण हो, तथा. 
उत्पापन क्रमशः बढ़ता रहे और राष्ट्रीय आय का समुचित वितरण हो । 
१६५७ में कांग्रेस ने अपने संविधान की धारा (१) के रूप में शांतिपूर्ण 
और न्यायोचित उपायों द्वारा समाजवादी सहकारी सम्मिलित राज्य 
की स्थापना के उद्देश्यों को अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदात की । इस 
प्रकार “समाजव!।दी ढंग के समाज” की स्थापता कांग्रेस का लक्ष्य और 
उद्देश्य बन गया । कांग्रेस अपने घटनापूर्ण इतिहास में सदा ही इस उद्देश्य' 
की ओर हदृढ़ता और सजगता के साथ बढ़ती रही है । 


(४) इसके बाद कांग्रेस ने “'समाजवाद के लिए आयोजन” के आधार 
पर दो आम चुनाव लड़े और अधिकतर भारतवासियों ने इस नीति 
का समर्थत किया । विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं को बनाते समय इस' 
उद्देश्य को सदा सामने रखा गया और संसद ने भी आथिक विकास के 
लिये समाजवादी ढंग को मान्यता प्रदान की । 

(५) कांग्रेस के दृष्ठिकोण में निहित उन मूल विचारों और कार्य- 
क्रमों के प्रमुख अंगों को प्रकाश में लाना आवश्यक है, जिनके द्वारा' 
समाजवादी उद्देश्य को ज्यादा अच्छी तरह कार्य रूप में परिणित किया" 
जाना है। 


कि 


लोकतांत्रिक समाजवाद 


(६) कांग्रेस भारतीय समाज के आथिक और सामाजिक संबंधों 
में ऋति लाने के लिए काम कर रही है । यह क्रांति लोगों के विचार' 
और दृष्टिकोण में और साथ ही उन संस्थाओं में आमूल परिवर्तन 
द्वारा लानी है, जिनके जरिये उन्हें काम करना है । हमारा उद्देश्य मानवी' 
तथा भौतिक साधनों के पूर्णतम और सर्वाधिक कार्यक्षम उपयोग द्वारा 
देश में एक सम्रद्ध अर्थ-व्यवस्था कायम करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति 
को खुशहाली का आश्वासन मिल सके प्रत्येक व्यक्षित को समान अवसर 
और प्रगति के फल का एक उचित अंश प्राप्त होना चाहिये। विशेषा-- 


लोकतंत्र और समांजवाद पर कांग्रेस का प्रस्ताव पृद्ध७ 


धिकारों, विषमताओं और शोषण को समाप्त किया जाना चाहिये। 
यह परिवतन भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतंत्रवादी तरीकों 
और मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए और उन्हें आगे बढ़ाते हुए शांतिपूर्ण 
साधनों द्वारा और जनता की सहमत्ति से लाया जाना है। इस प्रकार 
कांग्रेस की विचाराधारा, संक्षेप में, लोकतंत्र, व्यक्ति की गरिमा - और 
सामाजिक न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक समाजवाद है| 


गरीबी दूर करना 


(७) समाजवादी समाज कायम करते के लिए मुख्य. ध्येय गरीबी 
और उससे पैदा होनेवाली बुराइयों को दूर करना होना चाहिए । इसके 
लिए क्रषि तथा साथ ही उद्योग के उत्पादन स्तर को अधिकाधिक ऊंचा 
उठाते हुए शी घत्रता के साथ आथिक उन्नति प्राप्त करना जरूरी है। 
हमारी अर्थ-व्यवस्था के धीमे विकास का कारण अभीतक अपनी  जन- 
शक्ति और प्राकृतिक संपदा के पूर्ण उपयोग की हमारी असमर्थता रही हैः 
और यह विज्ञान एवं तकनीक शास्त्र की. उन्तति से पर्याप्त लाभ न 
उठाने के कारण है। 


तकनीकों के स्तर में सुधार 


(८) उत्पादत का एक आधुनिक यंत्र यथासंभव जी घ्र कायम करना 
होगा, ताकि देश की अर्थ-व्यवस्था को एक ऐसी आधुनिक - और काये- 
क्षेम अर्थ-व्यवस्था में बदला जा सके कि जिसमें एक उच्च स्तर का 
उत्पादन हो । भारत में कृषि-व्यवस्था पिछड़ी हुई हैं । कृषि उत्पादन के 
लिए विज्ञान और तकनीक शास्त्र की उन्नति के लॉभ- अधिकाधिक 
बढ़ती हुई श्रम-शक्ति को देखते हुए, खास तौर पर गांवों में जिसके लिए 
रोजगार के अवसर पैदा करता है, लघु और कुटीर स्तर पर विकेन्द्रित- 
उद्योगों का देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान होंगा। कुटीर 
और लघु-उद्योगों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप और उचित पारिश्रमिक 
के आधार पर रोजगार दिलाने के लिए अति आवश्यक हैं कि तकनीकों 
के स्तर में शीघ्रता के साथ और निरंतर सुधार होता रहे, और. प्रांम- 
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विकास के लिए यथासंभव व्यापक आधार पर बिजली की सुविधा 
उपलब्ध की जाय । 


आयोजन की स्वीकृति 


(६) विकास की संतोषजनक गति प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था 
की एक मजबूत औद्योगिक नींव कायम करने के लिए आयोजन का 
रास्ता अपनाना अनिवार्य होजाता है। साधन, सामग्री, कार्यक्रुशलता 
और तकनीकी ज्ञान के हमारे साधन सीमित हैं । उन सीमित साधनों का 
अधिक-से-अधिक लाभ उठाने के लिये प्राथमिकताएं निर्धारित करनी 
होंगी और प्रभावधुर्ण ढंग से उन्हें क्रियान्वित रूप देते के लिए उचित 
नीतियां और संगठन बनाने होंगे। इसीलिए कांग्रेस ने संयोजित आशथिक 
विकास का विचार अपनाया है । 

(१०) संयोजित अर्थव्यवस्था के अनुशासन में विभिन्‍न स्तरों 
पर काफी हृद तक नियंत्रण आवश्यक है, ताकि योजना के उत्पादन लक्ष्यों 
और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके । यह आइवासन पाना जरूरी 
है कि आ्थिक उत्तति से आय की विषमताएं और धन तथा' उत्पादन के 
साधनों का केंद्रीकरण इतना न बढ़े कि जिससे आम लोगों को पुकस्तान 
पहुंचे । यदि ऐसा होता है तो समाज का स्थायित्व खतरे में पड़ जायगा। 
यदि इसके विपरीत लोगों के सामने एक न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था 
की तस्वीर हो, जो कि उनकी आंखों के सामते कदस-ब-क्दम एक 
हकीकंत की शक्ल लेती जा रही हो, तो विकास के कामों के लिए उतका 
उत्साह और सहयोग प्राप्त होगा और साधनों की दृद्धि में तथा तरक्की 
को तेज कदम बनाने में बड़ा भारी योग मिलेगा । 


निम्नतम राष्ट्रीय स्तर 


(११). इस संदर्भ में सर्वाधिक आवश्यक है-कि प्रत्येक व्यक्ति को 
उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी होने का आइवासन प्राप्त हो,और भोजन, 
ईस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य. संबंधी एक राष्ट्रीय: अल्पतम- स्तर 
उधासंभव- शीघ्र प्राप्त-किया जाय॑. । इस संबंध में. राष्ट्र के सामने एक 
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लक्ष्य रखता चाहिये और यह उम्मीद करता अनुचित न होगा कि यह्‌ 
लक्ष्य पांचवीं योजना की समाप्ति तक काफी हृदतक प्राप्त किया जा 
सकेगा; अन्यथा सर्वधारण के लिए योजना और प्रगति निरर्थक हो 
जायगी । यह स्वयं में आय और घन की उन बड़ी विषमताओं को कम 
करने का, जो कि आज मौजूद हैं, एक साधन होगा । और भी कई कदम . 
उठाने होंगे, ताकि समाज की सबसे नीचे और सबसे ऊपर की सीढ़ियों 
के बीच का फासला एक उचित समय में प्रभावशाली ढंग से कम किया 
जा सके । नीति और संगठन दोनों क्षेत्रों में ये कदम उठाने होंगे । 

(१२) निजी आय और संपत्ति को सीमित रखना आवश्यक है । 
यह प्रतिबंध खासतौर से विरासत में मिले धन और शहरी जायदाद पर 
लागू होता चाहिएं। राज्य को पूंजीगत लाभों का एक बड़ा भाग मिलना 
चाहिए और उसे बगेर कमाई हुई आमदनी का वर्तमान: की अपेक्षा एक 
बड़ा हिस्सा प्राप्त करना चाहिए | | 

(१३) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और हमारे सामाजिक ध्येयों के 
अनुकूल देश के ऋण तथा विनियोग संबंधी साधनों को काम में लगाते. 
के लिए सरका को वर्तमान रकी अपेक्षा अधिक कार्यक्षम स्थिति: में होना 
चाहिये । आज छोटे उद्योगों को चलाते तथा नये काम शुरू करनेवालों 
को वित्तीय साधनों की उपलब्धि के मामले में बड़ी असुविधा का सामना 
करना पड़ता है । वित्तीय संस्थाओं में ऋुरीतिया हैं और .गलत तरीकों 


को दूर करते के लिए अभी और कदम उठाने की भी जरूरत है।. 


सरकारी, निजी और सहकारो क्षेत्र . 


(१४) जैसा कि भारत सरकार के औद्योगिक-नीति-प्रस्ताव में... 
निर्धारित किया गया है। सावंजतिक क्षेत्र को व्यापार और उद्योग में... 
एक महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका. अदा करनी है । सार्वजनिक क्षेत्र को 
बड़े पैमाने के उद्योग और व्यापार में, विशेषतः भांरी और बुनियादी - 
उद्योगों और आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में क्रश: अधिकाधिक बढ़ना 
है । देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है और . 

उसे विकास की राष्ट्रीय योजना की व्यापक व्यूहरचना में अपनी भूमिका 
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अदा करनी है । निजी क्षेत्र में संगठन के सहकारी तरीके को, विशेषत:, 
कृषि, लघु-उद्योगों और कच्चे माल से पक्का माल तैयार करनेवाले 
उद्योगों तथा फुटकर व्यापार में अधिकाधिक महत्वपुर्ण स्थान पाना है। 


उद्योग 


(१५) एक ओर उद्योगों के संगठन में उचित प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिये, तो दूसरी ओर समाज, उपभोक्ता, और मजदूर के हितों 
की कारगर तौर पर हिफाजत जरूरी है | श्रमिक को उद्योग के संचालन 
में पर्याप्त रूप से संबंधित किया जाता चाहिये और इस दिशा में शीघ्र 
अगत्ति ग्राप्त की जानी चाहिये । इससे उद्योग में हाथ बंदाने की भावना 
श्रमिक में पैदा होगी और अधिकतम उत्पादन संभव हो सकेगा । 


मूल्य-बुद्धि पर नियंत्रण 


(१६) समाज के तिम्त आय-वर्गों और दुर्बेल अंगों के लिए मूल्यों 
का स्तर विज्ञेष महत्व का विषग्न है। मूल्यों में दृद्धि के अनुरूप आय में 
आमंतौर पर समान दद्धि नहीं होती । एक ओर उत्पादन को बढ़ाने के 
लिए सभी संभव उपाय काम में लाने पर जोर दिया जाना है, तो दूसरी 
ओर. आवश्यक वस्तुओं की कमी होने पर अभाव को अवस्था का गलत 
फायदा उठाने को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। नियंत्रण तभी 
लागू किया जाना चाहिये जबकि वहु॒ समाज के इहद्‌ हित में अनिवायें 


हो । नियंत्रण से लोगों को इतनी आपत्ति नहीं जितनी कि दोषी प्रशा- 


सन से है। कारगर और ईमानदार॑ प्रशासन द्वारा और जनता का. सह- 
योग प्राप्त करके इस-प्रकार के नियंत्रणों के सफल क्रियान्वयन के लिए 
हर कोशिश की जानी चाहिये । 


कृषि-अर्थ-व्यवस्था का ढांचा 
(१७) भारत जैसे क्ृषि-प्रधान देश में, कृषि-अर्थ-व्यवस्था का 


गठत, कृषि संबंधों और कानूनों का विशेष महत्व है | यह महत्व भोरत 
के औद्योगिक विकास. -का-उत्तत कृषि-उत्पादत्त से अविच्छिन्न' संबंध के 
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कारण है, क्योंकि जबतक उपज-हृद्धि की दर बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी, 
आरत को अपनी बढ़ती हुई आबादी के भोजन के लिए तबतक विदेशी 
सहायता पर निर्भर करना होगा । 

(१८) कृषि-उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए किसान को समय 
पर आवश्यक साधन-सामग्री तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की 
पूरी जिम्मेदारी समाज को उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से उठानी 
चाहिये | पश्ुपालत और बागवानी के विकास पर अधिक ध्यान दिया 
'जाना चाहिये, जो गांवों में आय तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 
अति आवश्यक है। किसात को सब प्रकार के ऋण दिलाने के लिए 
'राष्ट्रीय और अन्य स्तरों से लेकर पंचायत तक के सभी स्तरों पर विशेष - 
संस्थाएं खोली जानी चाहिये । कर्ज पाने की योग्यता पूंजी और संपत्ति - 
के स्वामित्व पर नहीं बल्कि उत्पादन की सामथ्य॑ पर अनिवार्य रूप से 
आधारित होनी चाहिए । खेती के काम में लगे हुए लोगों के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वे उन साधनों और सुविधाओं का, .. _ 
जो उन्हें उपलब्ध की जा रही हैं, पुरा लाभ उठा सकें । किसान को .. 
मौसम की परेशानियों से बचाने के लिए फसलों और मवेशियों के बीमे 
का तरीका शुरू किया जाना चाहिए। अलाभंकर आराजियों के मामले 
में जरूरी है कि किसानों की अपनी इच्छा से सहकारी आधार पर खेतों 
री इकाई बढ़ाई जाय । किसान को अपनी पेदावार का उचित मूल्य 

पिला चाहिए, ताकि आवश्यक विनियोग- करने में उसे सहायता मिले 
और वह कृषि-उत्पादन का स्तर क्रमश: ऊंचा उठानें के. लिए पूरी : 
कोशिश कर सके । खेत की उपज, विशेषतः: धात का प्रोसेश्चिन निजी 
लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। चावल की भिलों और प्रोसेतिंग 
की अस्ये इकाइयों का संचालन सहकारी व्यवस्था द्वारा होता चाहिए 
और जबंतक सभी मामलों में ऐसा संभव न हो- इस प्रेकार की ईकाइयों 
का संचालन क्रमश: सरकार द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। सभी क्ृषि- 
प्रदार्थों की बिक्री यथासंभव अंधिकतम सहकारी समितियों द्वारा की... 

' जानी चाहिए; बिचोलिये के अत्यंधिक मुनाफे को रोकने तथा उत्पादंत- 
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कर्ता और उपभोक्ता की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए ये कुछ: 
उपाय जरूरी हैं । 

(१६) कांग्रेस की भूमि संबंधी नीति का लक्ष्य यह है कि वास्त- 
विक काइतकार का राज्य से सीधा संबंध हो और बिचोलियों को खत्म" 
किया जाय । इसके अलावा, खुद काइत की आराजी की अधिकतम सीमा 
निर्धारित की जानी चाहिए। खेतिहर श्रमिक को दूसरे दर्जो के काम- 
धंधों में अल्पतम वेतन और रोजगार दिलाने का विशेष ध्यान रखा 
जाना चाहिए । 

भूमि-सुधारों का लक्ष्य ग्राम समुदाय और स्वेच्छिक सहयोग पर 
आधारित एक सहकारी ग्राम-व्यवस्था होना चाहिए। देश में भूमिन्सुधारों: 
के क्रियान्वयन में असमता रही है। अगले दो वर्षों में भूमि-सुधार के 
समूचे कार्यक्रम को पूरा करने के लिए गंभीर प्रयत्न किये जाने चाहिए। 
काश्तकारों को रुपया उधार दिलाने, पूत्ति एवं बिक्री संबंधी सुविधाएं, 
उपलब्ध कराने में सहकारिता को प्रमुख भूमिका अदा करनी है । 
जहां कहीं संभव हो, काश्तकारों की रजामंदी से सम्मिलित सहकारीः 
बेती संगठित की जानी चाहिए । इस कार्यक्रम में पंचायती राज और 
सामुदायिक विकास को एक बड़ा भाग अदा करना है । 


बालक के जन्म से अवसर की समानता 


(२०) समाज सेवा के क्षेत्र में अपती गतिविधियों को एक विशेषः 
रूप देकर तथा सामाजिक सुरक्षा के कार्य क्रम की दिशा में निर्भीकता केः 
साथ कदम उठाकर सर्वेसाधारण और समाज के दुर्बल अंगों की असुवि- 
धाओं को काफी हृदतक दूर किया जा सकता है और उन्हें अवसर की' 
समानता प्रदान की जा सकती है। यद्यपि-कठिताई के समय सहायता" 
पहुंचाने के लिए कुछ उपाय काम में लाये जा सकते हैं, कितु अपने साधनों: 
'का सबसे लाभदायक उपयोग इस क्षेत्र में भी प्राथमिकताओं की किसी: 
व्यवस्था द्वारा निर्धारित करता होंगा । उदाहरण के लिएं, गांवों में सब 
जगह सीमित अवधि पेय. जल की व्यवस्था की जानी जाहिए.] शिक्षा की' 
सुविधाओं का प्रसार उच्च प्राथमिकता का एक अंन्‍्य विषय है। इसः 
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मामले में औौर स्वास्थ्य के मामले में बालकों पर सर्वप्रथम ध्यान दिया 
जाना जाहिए | अवसर की समानता बच्चे के जन्म से आरंभ होनी 
चाहिए । प्रत्येक बालक को उसकी सामथ्यं अनुसार शिक्षा की आवश्यक - 
सुविधाएं मिलती चाहिए। और किसी भी होनहार बालक को माता- 
पिता की गरीबी के कारण अपनी क्षमता के अनुस्तार उच्चतर स्तर तक 
पहुंचने से नहीं रोका जाना चाहिए । 


वेज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा 


(२१) रहन-सहतत का. उच्चतर स्तर और सामाजिक न्याय तथा 
सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धि-ये सभी चीजें तेज-गति से आथिक 
विकास कर सकते की हमारी सफलता पर निर्भर करती हैं | यह विज्ञान 
और तकनीक शास्त्र के पूर्णतम उपभोग द्वारा ही संभव है। वास्तव में 
एक समाजवादी संमाज की कल्पना विज्ञान और तकनीक शास्त्र की . 
सतत प्रगति के बिना नहीं की जा सकती । अत: वेज्ञानिक और तकतीकी 
शिक्षा एक व्यापक आधार पर संगठित की जानी चाहिए और देश में - 
अनुसंधान की शीघ्र प्रगति और वज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रद्ृत्ति को. - 
बढ़ावा देने के. लिए हालात पैदा किये जाने चाहिए । "“ 


लोकतंत्र और समाजवाद के लिए एक ख़तरा 


- (२२) समाज-विरोधी : व्यवहार का प्रचलन हमारी आथिक और 
सामाजिक स्थिति. का एक ऐसा पहलु है. जिस पर. उचित ध्यात नहीं 
दिया गया है भौर जिसकी धन के केंद्रीयकरंण तथा विषमताओं और 
एकाधिका रवादी प्रद्वत्तियों के बढ़ने से बड़ा संबंध है। संदटंबाजी से: 
भुनाफा, कई प्रकार से अनुचित आय और विभिन्‍न कॉलुनों के वदागमित्यों 
से बचने की नीयत के कारण चरित्रहीत व्यक्तियों के हाथों में अकॉरण 

बहुत अधिक धन इकट्ठा हो गया है । इस प्रकार के समाज विरोधी लोगों... : 
की कार्रवाई से अर्थ-व्यवस्था में बड़ी विकृृतियां और अस्वस्थ प्रहृत्तियाँ 
पैदा होती हैं, जिससे देश के सामाजिक और राज॑नीतिक , जीवने की .- 

नींव खोखली बत सकती है | समाज-विरोधीं शक्तियों के विकास आर 
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उनके बुरे प्रभाव से लोकतंत्र और समाजवाद के लिए खतरा पैदां होता 
है, जिसका मुकाबिला सुव्यवस्थित और सबल कार्रवाई द्वारा किया 
जाना चाहिए । 

(२३) देश में आथिक उन्नति की अपेक्षाकृत धीमी गति प्रधानतः 
क्रियान्वयन सें दोष और अभाव के कारण है | शासन-व्यवस्था को पंच- 
बर्षीय योजनाओं के निहित कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के 
अनुरूप ढाल कर उसे पूरी तरह सक्तियः बनाना चाहिए । लोक-सेवकों के 
दृष्टिकोण और संगठन में तथा शासन के दिन-प्रति-दिन के काम के 
तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तत लाना जरूरी है | 


सोचने और रहने के ढंग में आमृल परिवतंन 


(२४) समाजवाद का अर्थ लोगों के केवल आर्थिक संबंधों में परि- 
बंत॑त नहीं बल्कि सामाजिक गठत तथा लोगों के सोचने और रहने के 
तरीकों में बुनियादी तब्दीली लाता है। कांग्रेस ने जिस समाजवादी 
व्यवस्था की कल्पना की है, उसमें जाति और वर्ग का कोई स्थांत नहीं 
है । जन्माधिकार अथवा जाति अथवा वर्ग अथवा धन अथवा पद-प्रतिष्ठा 
पर आधारित विशेषाधिकार के पुराने विचार त्याग दिए जाने चाहिए। 
श्रम के गौरव को मान्यता दी जानी चाहिए । वाघ्तव में, जीवन के हर 

हलू में व्यक्षि की गरिमा भाइवस्त होती चाहिए। कांग्रेसजन को अपने 
देनिक जीवन में इस समाजवादी दर्शन का उदाहरण पेश करना चाहिए । 


नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य 


(२५) कैवल भौतिक समृद्धि से मानव-जीवन संपन्न और सोह्देश्य 
नहीं होगा। अतः आशिक. विकास के साथ नेतिक और आध्यात्मिक 
मूल्यों को भी पतपाता होगा । केवल इसी प्रकार मानवीय साधनों और 
मानवी चरित्र का पूर्ण विकास संभव है । केवल इसी आधार पर निजी 
स्वार्थ सिद्धि के वर्तमान सामाजिक गठन को क्रमश: एक समाजवादी 
समाज में परिवर्तित. किया जा. सकता है और साथ ही व्यक्ति तथा 
समाज के पूर्ण विकास के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया. जा सकता है । 
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(२६) यह है समाज की वह तस्वीर, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस ते कल्पना की है, जिसमें दरिद्रता, रोग और भअज्ञान समाप्त हो 
चुकेगा, जिसमें संपत्ति और किसी भी रूप में विशेषाधिकार का अत्यंत 
सीमित स्थान होगा, जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त 
होंगे और जिसमें व्यक्ति तथा समाज के जीवन को समद्ध बनाने के लिए 
नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताएं योग देंगी | 


